
 पंचल  ः  58,  ae  7,  17  1976/27  1899

 Fifth  Series  Vol.  LVIII  No.  1  Wednesday,  March  1976/

 Phalguna
 27,

 1897  (Saka)

 oe

 >  ह

 _  woe  किन्

 भा  वाद-वि  ae आ o's  ow

 का

 संक्षिप्त अनूदित  संस्करण

 SUMMARISED
 TRANSLATED  VERSION

 OF

 LOK
 SABHA  DEBATES

 सत्र

 i  Sixteenth  Session

 5th  Lok  Sabha

 सत्त
 ह

 ay

 खंड  58  में  फर्क  1  से  10  तक

 Vol.  LVIII  contains  Nos.  1  to

 लोक-सभा  सचिवालय

 नई  दिल्लो

 A  SECRE  IAT

 aaa  EY  ran

 मूल्य :  दो  रुपये  '
 Price  :  Twe  Rupees



 लोक  सभा  वाद-विवाद  का  संक्षिप्त  अनूदित  संस्करण है  झ्र ौर  इसमें  श ंग्रेजी/हिन्दी  में

 दिये  गये  भाषणों  शादी  का  हिन्दी  में  sare  है  ।

 This  is  translated  version  in  a  summary  form  of  Lok  Sabha  Debates

 and  contains  Hindi/English  translation  of  speeches  etc.  in  English/Hindi.]

 are  2



 विषय  सूची /८0९ाघटापा 5

 एक  7,  17  माय  1976/27  फाल्गुन  1897
 a  ae  वए

 No.  7,  Wednesday,  March  17,  7976.0  [Pha  guna  27,  1897  (Saka)

 विषय  SUBJECT  पृष्ठ  [Pace

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  Oral  Answers  to  Question—  I-19

 तारावती  प्रश्न  संख्या  121  से  123,  tarred  Questions  Nos.  121  to  123
 125  प्रौर  127  से  133  125  and  127  to  133

 प्रश्नों  के  लिखित  Written  Answers  to  Question—

 तारांकित  प्रश्न  124,  126  शौर  Starred  Questions  Nos.  124,  126  19°22

 and  134  to  140
 134  से  140

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  680  से  766  Unstarred  Questions  Nos.  680  to  766  22-72

 Papers  Laid  on  the  Table  72-74 सभा  पटल  पर  य्य्  गए  पत्र

 गैर-सरकारी  सदसयों  के  विश्लेषकों  तथा  Committee  on  Private  Members  Bills  and  --
 Resolutions

 संकल्पों  सम्बन्धी

 प्रतिवेदन  Sixtieth  Report  presented  75.0

 रेल  बजट  ,  1976-77-  सामान्य  Railway  Bud  get,  1976-775
 General

 Discussion—

 Dr.  Kailas  75-76

 ~  =
 श्री  fa  दिये  त  मिश्र  Shri  Bibhuti  Mishra  76

 श्री  Shri  R.  S.  Pandey  76-77

 श्री  ज्वाला  प्रसाद  दूरे  Sh  कन he  Dube  °  77

 श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  Shri  Chandrika  Prasad  77

 Shri  Jagannath  Mishra  ह श्री  जगन्नाथ  fast

 श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  Shri  Shyam  Sunder  Mohapatra  78-79

 a

 किसी  नाम  पर  अंकित  इंस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न को  सभा  में  उस  सदस्य

 ने  वास्तव  में  पूछा  था  |

 The  sign  +  marked  above  the  name  Member  indicated  that  the  question  was

 acutally  asked |  on  the  floor  01 sn  the  floor of  t ्  he  House  by  him.

 (i)



 विषय
 SuBJECT

 पृष्ठ  ।  PAGE

 Shri  Dharnidhar  Das  80
 श्री  धरणीधर  दास

 Shri  Bhogendra  Jha  80  81
 श्री  भोगेन्द्र  AT

 श्री  रामशेखर  प्रसाद  सिह
 Shri  Ramshekhar  Prasad  Singh  81.0

 श्री  BIto  पी०  यादव
 Shri  R.  P.  Yadav  SI

 श्री  पा शो काई  हालांकि
 Shri  Paokai  Haokip  82

 Shri  Krishna  Chandra  Halder  82-83 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर

 Shri  C.  D.  Gautam  83 श्री  सी ०  डी०  गौतम

 Shri  Syed  Ahmed  Aga  83-84
 श्री  संसद  अहमद  आगा

 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  84
 श्री  यमना  प्रसाद  मण्डल

 Shri  E.  R.  Krishnan
 श्री  ई०  कार  कृष्णन

 84-85

 Shri  Md.  Jamilurrahman  85 श्री  मोहम्मद  जमीलरंहमान

 hri  Chiranjib  Jha .  85-86 श्री  चिरंजीब  झा

 Shri  Mallikarjun  86 श्री  मल्लिकार्जुन

 Shri  Indrajit  Gupta  86-87 प्री  इन्द्रजीत  गप्त

 श्री  शंकर  दयाल  fag
 Shri  Shankar  Dayal  Singh  87-88

 श्री  एस
 es  Shri S.  L.  Peje  88

 श्री  नाथ  राम  ग्रहिरवार
 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  88-89

 Shri P.  G.  Mavalankar  89-90
 श्री  पी०  जी०  मावलंकर

 Shri  M.  C.  Daga  90 श्री  मल  चन्द  STAT

 श्री  धाम तकर  Shri  Dhamankar  90-91

 श्री  राम  हेडली
 Shri  Ram  Hedaoo  gI

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेडडी  Shri  M.  Ram,  Gopal  Reddy  OI

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi श्री  मोहम्मद  WH  कुरेशी

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri श्री  शिवकुमार  शास्त्री  96

 श्री  विश्वनारायण  शास्त्री  Shri  Biswanarayan  Shastri  96-97

 श्री  राजा  कुलकर्णी  Shri  Raja  Kulkarni

 श्री  Ho  प्रधानी  Shri  K.  Pradhani  .  99

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  Shri N.  K.  Sanghi

 श्री  मोहन  स्वरूप  Shri  Mohan  Swarup  IOI-02

 श्री  बसंत  साठे  Shri  Vasant  Sathe  102-03

 श्री  कमलापति  त्रिपाठी  Shri  Kamlapati  Tripathi  103

 सभा  का  काय  Business  of  the  House  92

 (11)



 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनुदित  संस्करण )

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक  सभा

 LOK  SABHA

 बधवार  ;  17  1976/27  कहें  189
 7

 )
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 लोक-सभा  ग्यारह  बज  साबित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  ofthe  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 waal  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 टेलीविजन  तथा  संवार  व्यवस्था  के  क्षेत्र  में

 श्र  रूप  के  बीच  ह्िपकोय  सहयोग

 121.  श्री  रोनेन  सेन

 श्री  स०  FoR  मनन: से

 क्या  सुचना  और  प्रसारण  मती  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 Far  उन्होंने  हाल  ही  में  रूस  का  दौरा  किया  था  श्र  टेलीविजन  तथा  संचार

 व्यवस्था  के  क्षेत्र  में  द्विपक्षीय  सहयोग  के  बारें  में  बातचीत  की  दो

 याद  तों  समझौते  को  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  विद्या  चरण

 वार्ता  का  स्वरूप  श्रेवता  णात्मक  था  ।  सहयोग  के  स्वरूप  कौर  उसकी  सीमा  संबंधी  योजनाएं

 तैयार  की  जानी  हैं  |

 डा०  रानेन  सेन  :  उत्तर  मामले  को  टालने  वाला  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  मंत्री  रूस  में  weet

 मनाने  के  लिये  गये  थे  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि जिस  समय  वह  गये  क्या  उस  समय  भारत  त्न  रूस  में

 वास्तव  में  सहयोग  लाने  का  विचार  था  ?

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल  :  यह  दौरा  छुट्टी  मनाने  के  लिये  नहीं  प्रत्युत  काम  करने  के  लिए  था  ।

 हमने  पारस्परिक  हितों  के  विषयों  पर  व्यापक  चर्चा  की  ।  उत्तर  टालने  वाला  नहीं  यह  सही  है  कि  वार्ता

 का  स्वरूप  अन्वेषणात्मक  था  कौर  ब्यौरा  तीसरा  किया  जा  रहा  है

 957
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 डा०  रानेन  सेन  :  क्या  इस  मामले  के  बारे  में  मंत्री  जी  ने  कोई  सुझाव  दिया  है  ?

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल
 :  कई  बातें  ऐसी  थीं  जिन  पर  हम  एक  दूसर  के  विचार  चाहते  थे  ।

 ऐसा  किया  गया  |  लम्बी  वार्ता  की  गई  ।  हमने  उनके  विचारों  को  समझा  ate  उन्होंने  हमार  विचारों  को  ।

 हमने  अपनी  मांगें  बताई  ।  इस  वार्ता का  स्वरूप  अन्वेषणात्मक  था  ।  किसी  विशेष  बात  पर  चर्चा  नहीं

 की  गई |

 श्री  एस०  Yo  मुरुगनन्तम  :  क्या  इस  वार्ता  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं
 ?

 श्री  विद्या  चरण  दिल  :  वार्ता  पहले  ही  हो  चुकी  है  |

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  :  मंत्री  ने  बताया  है  कि  विभिन्न  मामलों  पर वार्ता  हुई  है  ।  क्या  मैं  जान

 सकता  हुं  कि  इस  दौरे  में  किन  विशिष्ट  मुद्दों  पर  चर्चा  हुई  है  ?

 श्री  विद्या  चरण  wan  : मैंने  पहले ही  बताया है  कि  यह  सामान्य  वार्ता  थी  ।  सामान्य  वार्ता

 में  हम  किसी  ठोस  मामले  पर  चर्चा  नहीं  करते  ।  सामान्य  वार्ता  से  ही  ठोस  बातें  पैदा  होती  हैं  ।.

 बिहार  में  free  gz  जिलों  का  औद्योगिक  विकास

 न्

 *  122.  श्री  ate  किशोर  fae  :

 श्री  नरेन्द्र  कुतार  साँघी

 कया  उद्योग  शर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  ठप्पा  करेंगे  कि  :

 घोषणा  करने  का क्या  देश  में  श्रौदयोगिक  दृष्टि से  पिछड़े  हुए .  जिलों  की

 मानदंड  निर्धारित  करने  का  कोई  विचार  है  ,

 क्या  पिछड़े  जिलों  में  विशेषतया  बिहार में  श्रीय्योगिक  विकास  की  प्रगति  का  कोई

 मूल्यांकन  किया  गया  है  ,  अ्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्रालय में  मंत्री  राज्य  ए०  पो०  :  श्र

 नहीं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 श्री  हरि  किशोर  सिह  :  क्या  मैं  जान  सकता हूं  कि  देश  के  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिलो  का

 सुधार  करने  के  लिये  दी  गई  सहायता  से  इस  कार्य  का  मूल्यांकन  कयों  नहीं  किया  गया  क्योंकि  सरकार  देश

 में  289  जिलों  के  प्रौद्योगिक  रूप  से  पिछड़ेपन  को  सुधा रने  के  लिए  काफी  सहायता  तथा  अन्य  प्रकार

 की  सहायता  दे  रही है  ?

 श्री  ए०  पी०  शर्मा  :  योजना  शझ्रायोग  के  pera  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  जो  सारे  देश

 के  लिये  स्थापित  किया  गया  सभी  पिछड़  जिलों  में  हुई  wa  तक  की  का  करना  है  ॥

 बिहार  के  प्रश्न पर  विचार  किया  जायेंगी  ।
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 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  :  उत्तर  सन्तोषजनक  नहीं है
 ।

 मैं  area ध्यान  वित्त  मंत्री के  उस

 भाषण  की  झ्रोर  दिलाता  हूं  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  बिहार  के

 नालन्दा  कौर  नबादा  जिलों  को  श्रीराम  अनुसूची में  लाकर  पिछड़े  जिलें  घोषित  किया  गया  है  |  मंत्री

 जी  कहते  हैं  उन्हें  कुछ  पता  नहीं  ।  उन्हें  इस  वात  की
 पुरी  जानकारी ह  fi  चाहिय े।

 श्री  go  पी०  शर्मा  :  प्रश्न  पिछड़े  क्षेत्रों  में  हुई  प्रगति  के  मूल्यांकन  के  बारे  में  हैं  ।  प्रश्न  यह  नहीं

 कि  कितने  जिल  पिछड़े  जिलों की  श्रेणी  में  लाय  गये  जैसाकि  मैंने  कहा  है  कि  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन

 देश  में  सभी  पिछड़े  जिलों  के  लिए  अध्ययन  कर  रहा  है  wie  उसमें  बिहार  भी  शामिल  होगा  ।

 श्री  tm  सहाय  फाडें़  :  ज़िलों  का  पिछड़ापन  दूर  करने  के  लिए  प्राथमिकता  निर्धारित  की  गई
 है

 चूंकि  मं और  स्वयं  प्रधान  मंत्री  ने  उनकी  प्रति  व्यक्ति  wife  सुधारने  के  लिए  निदेश  दिय  हैं  ।

 जी  ने  समस्त  देश  के  बार  में  कहा  है  प्रत  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  मेध्य  प्रदेश  में  बस्तर  जैसे  पिछड़े

 जिलों  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने का  विचार  है
 ?

 श्री  ए०  पी०  शर्मा :  सार  देश में  245  जिले  ऐसे  हैं  जो  पिछड़े  हुए  हैं  ।  इन  जिलों में  उद्योग

 विकसित  करने  के  लिए दी  गई  aga  सुविधाओं  के  बावजूद  भी  यह  सच  है  कि  कोई  प्रगति  नही ंहई  है  ।

 अत  कारणों  का  पता  लगाने के  लिये  यह  मूल्यांकन  समिति  बनाई  गई  है  ।  यह  मध्य  प्रदेश  पर  भी  लागू

 होगी |

 श्री  नवल  किशोर  सिंह  क्या  मे  जान  सकता  कि  क्या  प्राक्कलन  समिति  ने  मामले  की  जांच

 की  है  ait  पिछड़े  जिलो ंके  विकास के  लिए  श्रावध्यक  सुविधाओं  तथा  अन्य  सम्बन्धित  बातों के

 बारे  में
 कुछ  सिफारिश  की  है  कौर  प्राक्कलन  समिति  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखकर  पिछड़े  जिलों  के

 विकास  के  लिये  सरकार  ध्वनि  नीति  तथा  कार्यक्रम  में  रूप  भेद  करने का  क्या  विचार  रखती  है
 ?

 श्री  ए०  पी०  शर्मा  सरकार  ने  प्राक्कलन  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  है  ।  उसके

 आधार  पर  वित्त  मंत्रालय  प्रौढ़  योजना  आयोग  के  परामर्श  से  नये  मापदण्ड  बनाये  जा  रहे  हैं  ।  समूचा

 मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 यात  नीति  लघ  उद्योगों  प्रभाव

 123.  श्री  WY °  राम  गोपाल  रेडडी  कया  उद्योग  कौर  नागरिक  प्रति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों
 ने

 तपा  रायात  नीति  के  प्रति  जो  लघु  - उद्योग  के  लिए

 अ्रहितकर  विरोध  प्रकट  किया  कौर

 यदि  at,  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  To  पी  ०

 लव  उद्योगों  सम्बन्धी  वर्तमानਂ  आयात  नीति  के

 विरोध

 में  किसी  राज्य  सਂ  रसे लव  उद्योग  विकास

 को  कोई  विरोध  पत्न  न्हीं  aa
 है  न  आयात  wie  नीय  गति  में  लप  उद्योगों
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 को  कुछ  महत्वपूर्ण  रियायतें दी  गई  हैं  ।  1976-77  की  आयात  नीति  प्रतिम  रूप  देत  समय  बौर

 सुविधायें
 प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  इस  विषय  की  समीक्षा  की  जा  रही  है

 श्री  Gio  राम  गोपाल  रेड्डी  :  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  आयात  ate  निर्वात  की  वर्तमान  नीतिਂ

 के  अन्तरगत  ल  उद्योगों  को  क्या  रियायतें  दी  जाती  हैं  ?

 श्री  ए०  पी०  शर्मा  :  सरकार  की  इस  नीति  की  समीक्षा  प्रत्येक  वर्ष  भ्रप्नैल  के  महीने  में  की  जाती

 हैं  ।  गत  वर्ष  की  गई  समीक्षा  के  उद्योग  लाइसेंसों  के  लिये  आयात  are  निर्यात  के
 संयुक्त

 नियंत्रक  को  सीधे  ग्रावेदन  कर  सकते  हैं  कौर  दी  जाने  वाली  सुविधायें  इस  प्रकार  हैं  :  1974-75  की

 अवधि  के  दौरान  आयातित  कच्चे  माल  कौर  कल  पुर्जों  की  वास्तविक  खपत  का  वास्तविक

 भोक्ता  लाइसेंस  का  वर्ष  1974-75  के  लिये  प्राप्त  किये  गये  रिलीज  ost  तथा  निर्यात  के

 मुकाबले  में  श्रारइपी  का  जो  भी  कम  हो  ।

 भरो  एस०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बता  सकते  हैं  कि  कौन-कौनਂ  सी  नई  सुविधायें

 दी  जाने  वाली  हैं  ?

 श्री  ए०  पी०  दार्मा  :  अप्रैल  के  प्रथम  सप्ताह  में  समीक्षा  की  जायेगी  दौर  तब  तक  माननीय  सदस्य

 को  सरकार  के  निर्णय  की  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  ऐसे  कल  पुर्जे शौर  कच्चा  सामान  है
 जो  लव

 उद्योगों  शौर  बड़े  उद्योगों  दोनों  के  लिये  ग्रावश्यक  है  प्रौढ़  ऐसे  मामलों  में  लहू  उद्योगों  को  लाइसेंस

 देने  मैं  प्राथमिकता  नहीं  दी  जाती  शरीर  यदि  दी  भी  जाती  हू  तो  सामान  की  मात्रा  इतनी  कम  होती  हैं  कि

 अन्त  में  उन्हें  बड़  उद्योगपतियों  के  पास  जाना  पड़ता  है  ।  बड़े  उद्योग  पति  ware  लाइसेंस  लेते  हैं

 अर  छोटे  उद्योगपतियों  को  ऊंची  दर  पर  देते  हैं  |

 श्री  ए  पी०  शर्मा  :  यह  सही  नहीं  है  ।  सरकार  की  नीति  पौर  चालू  प्रणाली  लहू  उद्योगो  के

 हक  में  हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  छोटे  उद्योग  को  अधिक  सुदिधायें  दी
 जायेंगी

 ।

 श्री  धनकर  यह  उद्योगों  से  श्रधघिकांश  ade  आवेदन  एवर  जिला  स्तर  के  उद्योग

 कारी  द्वारा  निपटाये  जाते  थे  ।  नई  नीति  बनाते  समय  क्या  उद्योग  विभाग  इस  प्रक्रिया  को  नया ्य स्ल  बनाने

 की  सिफारिश  करेगा  alt  जिला  उद्योग  प्रतिभा  रियों  के  पास  जाने  के  बजाय  संयुक्त  सी
 ०  से  ०  भाई  को

 सीधे  आवेदन  पंत्र  भेजने  की  व्यवस्था  करेगा  |

 श्री  ए०  पी०  शर्मा  :  वास्तव  में  ऐरा  हो  रहा  है  ।  उन्हें  जिला  उद्योग  a (eratteat  के  पासਂ  नहीं

 जानते  पड़ता  ।

 उत्तर  बंगाल  के  पाँच  जिलों  में  बिजली  को  कमी

 *125.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मंत्री  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीजनों  की  कमी  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  के  पश्चिम  कूच

 जलपाई  गुडी  कौर  दार्जिलिंग  जिलों  में  बहुत  क्षति  हुई  हैं  ;  नगर

 यदि  तो  उत्तर  बंगाल  के  विकास  के  लिए  बिजली  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 ey  पला  ee  Se
 जल  ढाका  tafe  गला  प  परियोजना  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  +  al  pt  यव  द्  i  जो
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 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  कौर  ).  लि
 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोड़  ने  सूचित  किया  है  कि  पश्चिम  दिन  कपूर

 ्र  मालदा  जिलों  में  वास्तव  में  बिजली  की  कोई  कमी  नहीं  थी  ।  वर्ष  1975-76 के  मानसूनਂ  के  महीनों

 के  दौरान
 क्च

 बिहार  ौर  जलपाईगुड़ी  जिलों  में  कभी  कभी  कुछ  कठिनाइयां  झाई  थीं  |

 जल  ढाका  जल  विद्युत  परियोजना  में  इस  समय  9-9
 मैगावाट  के

 तीन
 यूनिट  प्रतिष्ठापित

 यूनिट  संख्या  एक  चाल  हालत  मी  हैं  att  यूनिट  संख्या  तीनਂ  की  सरम्मत  करके  इसे  पूरी-पूरा  क्षमता

 तक  उत्पादन  के  लिए  चालू  कर  दिया  ग्या  है  ।  यूटी  संख्या  दो  को  वार्षिक  मरम्मत  शौर  श्रोवरहालिग

 के  लिए  बन्द  किया  car  है  ।

 जल ढाका  चरण  है  का  निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  ।  इसमें  4-4  मेगावाट  के  दो  उत्पादन  यूनिट

 प्रतिष्ठापित  किए  जाने  की  व्यवस्था हैं  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मंडी  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  उत्तर  बंगाल  के  तीन  जिलों

 अर्थात  पश्चिम  मालदह  कौर  दार्जिलिंग  में  बिजली  की  कोई  कसी  नहीं  है  कौर

 ay  दो  जिलों  में  मानसून  के  समय  यह  कठिनाई  होती  है  ।  क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  बंगाल

 चाय  कौर  पटसन  के  माध्यम  से  विदेशी  मुद्रा  कमाने  में  प्रमुख  होने  के  नाते  वहां  पर  चाय

 बागान  मालिक  कुछ  निजीकरण  चाहते  हैं  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  उन्हें  प्रतीक  बिजली  कीਂ  झ्रावश्यकता

 है  जो  जल ढाका  पनबिजली  केन्द्र  द्वारा  इस  समय  नहीं  दी  जा  सकती  क्योंकि  वह  केवल  9  मैगावाट

 बिजली  सप्लाई  कर  रहा  है  ।  पश्चिम  दिनाजपुर  कौर  दार्जिलिंग  को  बरौनी  से  बिहार

 और  डी'०वी  odo  द्वारा  बिजली  सप्लाई  की  जाती  है  ।  क्या  इस  संबंध  में  मंत्री  जी  ने  कोई  अध्ययन

 किया  यदि  तो  उसका  परिणामਂ  क्या  हुआ  है  wit  इसके  लिए  कया  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  उष्ण  चन्द्र  पन्त  :  जल ढाका  के  अलावा  उत्तर  बंगाल  में  कई  छोटे-छोटे  पनबिजली

 यूनिट  हैं  ।  वहां  पर  कुछ  डीजल  सैट  भी  हैं  we  कुल  मिलाकर  उत्तर  बंगाल  में  48.  5  मैगावाट

 > की  श्र।धष्ठापित  क्षमता  हैं  ।  इस  के  ब्र लावा  उत्तर  बंगाल  को  बिहार  राज्य  विद्युत  बोड़े  द्वारा  भो

 कुछ  बिजली  दी  जाती है  जो  लगभग  8  एम  वी  ए हैं  थ्रोट  4  एम  वी  ए  बिजली  दक्षिण  बंगाल  ग्रिड  से  भी

 भेजी  जाती
 इन आंकड़ों  के  भ्रनुसार  1975-76  के  लिए  कुल  मांग  43  मैगावाट  होत  है  ।

 अरत  :  अधिष्ठापित  क्षमता  wit  दूसरी  बिजली  को  मिलाकर  आवश्यकता  पुरी  की  जा  aa है  ।

 वर्ष  के  शुरू  में  जल  ढाका  के  दो  यूनिटों  में  कुछ  कठिनाइयां  हुई  थीं  पौर  नदी  में  भी  काई  की  समस्या

 पैदा  हुई  थी  |  इस  पर  काबू  पाया  गया  है  भ्रौर  अब  दोनों  यूनिट  काम  कर  रहे  हैं  ;  wa:  मेरे

 विचार  में  श्री  स्थिति  बेहतर  हैं  ।  उत्तर  बंगाल  कौर  शेष  बंगाल  के  बीच  ट्रांसमिशन  लाइनों

 मजूबत  बनाया  जा  रहा  है  इससे  भी  अधिक  बिजली  प्राप्त  की  जा  सकेगी  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :
 मैं  कुछ  स्पष्टीकरण चाहता  हूं  ।  मैं  ज।नना  चाहता हूं

 कि  क्या

 मंत्री  जी  ने  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकार  के  साथ  मिलकर  औद्योगिक  बस्तियां  चाय

 बागानों  का  आधुनिकीकरण  करने  दर  उत्तर  बंगाल  के  विकास  कार्यों  को  बढ़ाने  के  लिए  उत्तर  बंगाल

 के  लिए  बिजली  की  वास्तविक  आवश्यकता  का  अध्ययन  किया  है  यदि  तो  वह  कितनी हैं  ?
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 इस  सम्बन्ध  में
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वर्तमान  पन  बिजली  तथा  wer  डीजल  यूनिट  संतोष  जनक

 कायें  कर  रहे  रोक  यदि  तो  उनकी  हालत  सुधारने  के  लिए  सरकार  इस  समय  क्या  कार्यवाही

 कर  रही है  ?

 श्री  कुण्ड  चन  पन्त  1975-76  में  ग्रघिकतम  मांग  43  मेगावाट है  प्रौढ़  1976-77

 में  यह  बढ़कर  51  मेगावाट हो  जायेगी  ।  मिलियन  यूनिटों में  यह  125  रोक  बढ़कर  146  हो  जायेगी  ।

 वर्तमान  में  ऊर्जा  की  उपलब्धता  120  मिलियन  किलोवाट  प्रति  घन्टा है  ।  इसके  ग्र लावा  उत्तर

 बिहार से  उत्तर  बंगाल  को  बिजली  भेजी  जा  रही  नदी  में  काई  के  कारण  भी  जल ढाका

 में  कम  बिजली  पैदा हुई  है  ।  इस  पर  काबू  पा  है  ग्रोवर  स्थिति  बेहतर  है  ।  मैंने  उत्तर

 बंगाल  की  चाय  बागानों  के  आधुनिकीकरण  शादी  पर  विचार  नहीं  किया  है  ।  मुझे

 राज्य  विद्युत  बोर्ड  से  जानकारी  मिलती  है  |

 श्रीमती  साया  राय  :  क्या  माननीय  मंत्री  हमें  बतायेंगे  कि  पश्चिम  दिनाजपुर  से  डल खोला

 परियोजना  के  ग्रन्तरण  के  बारे  में  सरकार  क्या  सोच  रही  है  ।  यह  विवादास्पद  है  म्यार  मैं  इसपर  कुछ

 स्पष्टीकरण  चाहती  हूं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  एक  समय  डलखोला  को  केन्द्रीय  सेक्टर  में  220  मेगावाट  का  केन्द्र

 बनाने  के  लिए  तकनीकी  परामशंदात्नी  बोड़े  विचार  कर  रहा  था  ।  परन्तु  बाद  में  इस  मामले  पर

 राग  चर्चा  की  गई  कौर  डल खोला के  स्थान  पर  फरवरी  को  अच्छा  स्थान  माना  गया  |  शर्त  पांचवीं

 योजना  में  फरक्का  पर  केन्द्रीय  सेक्टर  में  एक  तापीय  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 श्री  कृष्ण  पन्त  :  गंगा  के  उत्तर का  क्षेत्र  उत्तर  बंगाल  कहलाता  है  ।  वास्तव  में  अने  हम
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 केन्द्रीय  सेक्टर  में  एक  फरक्का  में  एक  सुपर  थर्मल  पावर  स्टेशन  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रहे

 हम  फरक्का  द्वारा  विद्युत  सम्बन्धी  अपनी  सारी  समस्यायें  हल  नहीं  कर  सकते  |

 श्री  बी०  Fo  दास  चौधरी  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  उत्तर  बंगाल  में  विभिन्न  विद्युत

 उत्पादन  सेटों  से  विद्युत  की  अधिष्ठापित  क्षमता  48.  5  मेगावाट है  ।  सभा पटल  पर  रखें  गए

 विवरण  से  पता  चलता  है  कि  तीन  यूनिटों  में  से  केवल  एक  यूनिट  काम  कर  रहा  है  भ्र ौर  शेष  दोनों

 की  मरम्मत  हो  रही  है  ।  माननीय  मंत्री ने  बताया  है  कि  वर्ष  1975-76  के  लिए  सांग  48

 मेगावाट  की  परन्तु  वहां  विंमान  उपलब्धता  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  उद्योगों  के

 विकास  के  लिए  ate  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  उत्तर  बंगाल  बिलों  की  मांग  120  मेगावाट

 से  कम  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इन  सब  बातों  के  अलावा  क्या  माननीय  मंत्री  5.  5  मेगावाट  वाली

 कम  से  कम  दो  wit  टर्बाइन  स्थापित  करने  पर  विचार  करेंगे  ?

 श्री  कृष्ण  चर  पन्त  :  मैंने  आवश्यकताओं  को  मेगावाट  कौर  मिलियन  यूनिट  में  बताया  है  ।

 जहां तक  पनबिजली  परियोजना  का  सम्बन्ध  वहां  पर  दो  एकक  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 एक  एकक  खराब  हो  गया  था  लेकिन  मरम्मत  के  बाद  ठीक  कार्य  कर  रहा  है  ।  एक  की  मरम्मत

 चल  रही  ये  एकक 9  मेगावाट  शक्ति  के  हैं  ।

 ro
 श्री  ato  के०  दास  चौधरी  :  यह  तो  उनकी  स्थापन  क्षमता  है  (acd  समय  उनकीਂ  वास्तविक

 क्षमता  कितनी  है  ?  यह  केवल  22  मेगावाट है  ।
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 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त कके  मैंने  बताया  है  कि  यह  120  मिलियन  यूनिटस  प्रतिवर्ष  है  ।  वास्तव  में

 ही  इतनी  ऊर्जा  पैदा  की  जातीਂ  है  ।  मेगावाट  में  नापने  के  कारण  शक्ति  के  बारे  में  श्रांति  पैदा  नहीं

 हो  सकती  |

 इन  दो  एककों  के  अतिरिक्त  दो  एक  मैगावाट  एकक  रिनकिगटन  पनबिजली  परियोजना  में

 स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ।  दो  3.5  मेगावाट  डीजल  सेट  भी  निकट  भविष्य  में  लगाये  जाने  की

 आशा  है  जिससे  उस  क्षेत्र  में  विद्युत  शक्ति  की  स्थिति  seer  हो  जायेगी  ।

 गैस  टर्बाइन  मंहगे  पड़ते  हैं  ।  यद्यपि  डीजल  सेट  की  कीमत  अधिक  है  लेकिन  बाद

 में  वे  सस्ते पड़ते  हैं  ।  यद्यपि मैं  इस
 बारे

 में  ठीक-ठीक नहीं  कहूं  सकता  ।  लेकिन हमें  मूल्य  का ~
 पहलू  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।

 डा०  रानेन  सेन  :
 वक्तव्य  से  पता  चलता  है  कि  तीन  एककों  में  से  केवल  एक  हीਂ  काय  कर

 रहा  मंत्री  महोदय  को  सम्भवत या  ज्ञात  हो  कि  उत्तर  बंगाल  के  पांचों  जिले  बिजली  की  कमी

 के  कारण  पिछड़े  हुए  इसलिए  क्या  सरकार  फरक्का  पर  एक  उच्च  तापीय  बिजली  घर

 धूमल  पावर  बनाने  का  विचार  कर  रही है
 ?  उस  क्षेत्र  में  बिजली  की  कमी  को  दूर  करने

 के  लिए  केन्द्रिय  सरकार या  राज्य  सरकार  केन्द्र  की  सहायता  से  क्या  उपाय  कर  रही  है  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पिता  वक्तव्य  से  तो  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  एकक  संख्या  1  कर  रहा  है

 झर  एकक  संख्या  3  की  मरम्मत  हो  चुकी  है  कौर  वह  कार्यरत है  ।

 जहां  तक  उस  क्षेत्र  के  लिए  wea  योजनाओं  का  सम्बन्ध  भूटान  में  चूखा  परियोजना  है  ।

 वहां  की  अतिरिक्त  बिजली  भी  करार  के  अनुसार  भारत  को  मिलेगी  ।  निचली  लागयाय  परियोजना
 यद्यपि  छोटी  योजना  है  लेकिन  शायद  उसकी  फालतू  बिजली  भी  भारत  को  मिल  सकेगी  ।  यदि  उच्च

 तापीय  बिजली  केन्द्र  स्थापित  हो  गया  तो  बहुत  विद्युत  पैदा  की  जा  सकेगी  ।

 डा०  रोनेन  सेन  :
 क्या  वह  लगाया  जा  रहा  है  ।

 हो  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  छठी  योजना  से  नहीं  लगाया  जा  सकेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  eo  प्रशन

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  seat  :  संसदीय  काय  के  उपमंत्री  जी  ने  श्री  सिह  को  बाहर  भेज  दिया  है  ।

 मैंने  एक  अनुपूरक  प्रश्न  पुछना  था  |

 समाचारों  के  पूवे-सेंसर  या  सेंसर  के  मार्ग दर्श ों  सिद्धांतों

 का  पालन  करने  वाले  राज्य

 *  127,  श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 25  1975
 से  ग्रा पात  स्थिति  लागू  होने  पर  साप्ताहिक

 कामों  कौर  मासिक  पत्रिकाओं  शादी  में  प्रकाशनार्थ  समाचार  शर  तन्य  सामग्री  के  पूर्वे-सेंसर  कीਂ

 ज़ो  व्यवस्था  लागू  की  गई  वह  कितने  राज्यों  में  श्रवन  तक  चल  रही  है  ;
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 सरकारी-सेंसर  भ्र भि करणों  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार  स्वयं

 समाचार-पत्तों  द्वारा  स्वेच्छा  से  श्रीनाथ  गए  संयम  के  परिणामस्वरूप  कितने  राज्यों  कौर  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  में  पूर्व-सेंसर  की  व्यवस्था  हटा  ली  गई  है  कौर

 पश्चिम  बंगाल  भर  कुछ  wea  क्षेत्रों  में  समाचार-पत्र  सम्पादकों  तथा  समाचार

 अभिकरणों  ने  उक्त  मार्गदर्शी  सिद्धातों  का  पालन  करने  की  बजाय  पूर्वे-सेंसर  की  व्यवस्था  को

 तरजीह  दी  है
 ?

 सरकार सुचना  शर  प्रसारण  मंत्री  विद्या  चरण  तथा

 तथापि द्वारा  26  1975  को  जारी  किया  गया  पूर्वे-सेंस  रशीद  आदेश  कभी  भी  लाग  है  ।

 समाचारपत्रों  को  इस  स्पष्ट  धारणा  पर  पुर्व-सेंसरशिप  से  छुट  ् पय  दी  गई  कि  वे  are

 संयम  से  काम  लेंगे  कौर  सेंसरशिप  आदेश  के  पालन  की  पूरी  जिम्मेदारी  लेंगे  ।  पूर्वे-सेंसरशिप  से

 यह  छूट  पश्चिम  राजस्थान  श्र  पंजाब  को  छोड़  कर  सत्य  सभी  राज्यों  में  काम  कर  रही  है  |

 जहां  तक  सरकार  को  जानकारी  समाचारपत्न ों  ने  पूर्व-सेंसरशिप  में  छूट  का  स्वागत  किया  है  ।

 श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  अध्यक्ष  महोदय  मंत्री  जी  ने  मेरे  प्रश्न  के  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया

 है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पश्चिम  बंगाल  तथा  दो  अरन्य  राज्यों  में  सम्पादकों  ने  सरकार

 राज्य  के  सेंसर  अधिकारियों  तथा  अन्य  सम्बन्धित  अ्रघिकारियों  से  कहा  है  कि  वे  प्रैस  ग्रोवर  पटिय

 सामग्री  अघिनियम  के  स्थान  पर  पूर्व-सेंसर  व्यवस्था  चाहते  हैं  क्योंकि  अधिनियम  से  उन  पर  भ्र ति रिक्त

 उत्तरदायित्व
 at  जाता  है  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  तो  पूर्वे  व्यवस्था  वहां  किस  लिए

 लाग  है  ॥

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल  :  मैंने  उत्तर  के  अ्रन्तिम  भाग  में  इस  बारे  में  बताया  है
 ।

 जहां  तक  मुझे

 किन  स्वयं  राज्यों  द्वारा  बताये  गए  कारणों जानकारी  है  सम्पादक  पूर्वे-सेंसर  व्यवस्था  नहीं  ले
 के  फलस्वरूप  पश्चिम  बंगाल  में  पूर्व-सेंसर  व्यवस्था  जारी  रखना  जरूरी  है  ।  पंजाब  कौर  राजस्थान

 को  सरकारों  द्वारा  भी  ऐसा  ही  ame  किया  गया है  ।  आक्षेपित  सामग्री  अधिनियम  तो

 काफी  बाद
 में

 कराया  ।  पहले तो
 राष्ट्रपति  का  श्रादेश  जारी  हुद  था  ।  द  में  संसद  द्वारा  उसे  कानून

 का  रूप  गया  ।  पंजाब  में  ढील  न  देने  का  फैसला  पहलें  ही  कर  लिया  गया  था  ।  इसलिए

 दोनों  को  वापस  में  मिलाना  ठीक  नहीं  ।  उनका  वापस  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।

 श्री  त्रिदिब  चौधरी  :  जहां  तक  1975  में  ही  पटुवे-सेंसरशिप  में  ढील  देने  के  आदेश  का

 सम्बन्ध  मुख्य  सैंसर  भ्रमणकारी  ने  केवल  मान्यताप्राप्त  प्रैस  प्रतिनिधियों  को  पूर्व-सेंसरशिप  से  छट

 दी  थी  ।  यह  बात  तो  ठीक  है  ।  लेकिन  जहां  तक  अन्य  सम्पादकीयों  लेखों  का  सम्बन्ध  है

 पुत्र-तंसरशिप  कहां  तक  लागू  की  जाती  है
 ?  क्या  सरकार  का  ध्यान  बम्बई  उच्च  न्यायालय  दारा

 हाल  हीं  में  दिए  गए  निर्णय  की  झोर  गया  है
 ?  व्या  सरकार  wa  सैंसर  व्यवस्था  पर  पुनर्विचार

 रही है  ?

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल :  समाचार  पदों  में  छपने  वालें  सभी  सम्पादकीय  मुख्य  लेख  तथा

 ऐसे  भ्रमण  लेखों  पर  जिनकी  प्रतिक्रिया  हो  सकती  सेंसर  व्यवस्था  लागू  होती  है  ।  वहां  भी  सेंसर

 दा  रि t  कहक
 लाग  होता  है  ज  नाच |  सम  चार  को  सार्वजनिक  हित में  ठीक  समझा  जाये  ।  वर्ब  उच्च
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 i  ल्‍  के  पुर तिराममवनिनिनिििनजजजयाि

 लय  के

 Frvia

 को  हमने  देखा  है  कौर  सारे  मामले  का  ध्यानपूर्वक  अध्ययन  fear  है  शौर  हम  ग्रनुभव
 करते हैं ैं  कि  विधि  सम्मत  पूरा  निर्णय  ठीक-ठीक  नहीं  किया  गया  है  ate  हम  इस  निर्णय  के  fatz

 ५
 उच्च  न्यायालय  मं  अरपिल  कर  रहे

 हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गीत  जहां  तक  मुझे  ज्ञात  है  इस  सभा  की  कार्यवाही  को  केस  में  प्रकाशित  करने  पर

 भी  पूर्व-पौर  व्यवस्था  लाग [  नहीं  भ्र  मुख्य  सैंसर  अधिकारी  ने  कुछ  मार्ग  दर्शी  सिद्धान्त  रखे  हैं  ।  उनके

 लिये  नियत  किये  हैं  ।  उन्हें  उसी  परिधि में  अपना  कार्य  करना  जहां  तक  इस  सभा  की  कार्यवाही
 का  सम्बन्ध  है  कया  प्रेस  को  यह  मागं  दर्शी  नत  बताया  गया  है  कि  वे  wa  सदस्यों  के  भाषणों  आपात

 स्थिति  लागू  होने  के  वाद  हुए  दो  सत्रों  में  दिये  गये  भाषणों  की  ars  स्थान  दें  ।

 बम्बई  उच्च न्यायालय
 लय

 में  निर्णय  देते  हुए  माननीय  न्यायाधीशों  ने  कहा  है  कि  सरकार  व्यवस्था  का

 उद्देश्य  यह  नहीं  है  कि  सभी  समाचार  पत्रा  को  एक  ही  दिशा  में  चलने  पर  बाध्य  किया  जाये  या  प्रेस  का

 उपयोग  केवल  लोगों  की  विचारधारा  बदलने  के  लिए  किया  जय  ।  सैंसर  तो  लोकतंत्र  को  बढ़ावा  देने

 के  लिए  है  न  कि  उसका  गला  घोटने  वे  लिए

 मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता हू  कि  इस  निर्णय  को  देखते  हुए  क्या  वह  कम  से  कम  इस  सभा  की

 कार्यवाही  की  रिपोर्ट  देने  के  बारे  में  अस  को  दिये  गये  मार्गदर्शी  निर्देशों  में  परिवर्तन  करने  की  बात  सोच

 रहे  हैं
 ?  कया  वह  प्रस  वालों  की  उन  निदेशों  को  सीमा  में  रहते  हुए  अधिकतम  ढी ल  देने  की  बात  पर  विचार

 श्री  विद्या  चरण  दावा  :  सक्रिय  कार्यवाही  का  विवरण  देने  वाले  प्रेस  को  श्राक्षेपणीय  सामग्री

 अधिनियम  वे  अवस्था  मार्गदर्शी  निर्देश  दिये  गये  हैं  ।  वे  पुर्णतया  विधिसम्मत  हैं  ।  उनसे  विधि  की  भावना

 पूर्णतया  परिलक्षित  होती  है  ।  अध्यक्ष  महोदय  मुझे  न्यायलय  के  निर्णय  के  वारे  में  कुछ  कहने  को  अनुमति

 नहीं  aq  |  लेकिन  मैं  यह  कह  सकता  हुं  कि  न्यायालय  ने  जो  कहा
 हमने

 कभी  ऐसा  करने  का  प्रयत्न

 नहीं  किया  है  ।  यह  एक  तथ्य  है  कि  सभा  की
 कार्यवाही

 की  रिपोर्ट  पर  पूर्व-क़ैसर  व्यवस्था नहीं है  ।  प्रैस

 संवाददाता ग्र ों  को  जो  मार्गदर्शी  निर्देश  दिये  गये  वे  सदस्यों  के  लिए  उपलब्ध हैं  ।  वे  देख  सकते  हैं  भ्र ौर

 यदि  उन्हें  कोई  आपतिजनक  बात  लगती  है  या  श्री  गीत  यह  अनुभव  करते  है ंकि  उनमें  कोई  ऐसी  बात  है

 जो  उच्च  न्यायालय  के  विरुद्ध  जाती  है  तो  सदस्य  महोदय  मझे  बतायें  ।  मैंने  मामले  पर  अच्छी  तरह  विचार

 किया  है  कौर  श्री  गुप्त  से  इस  विषय  में  कुछ  चर्चा  भी  की  है  ।.  मझे  लगा  है  कि  कोई  बात  इन  निदेशों  में

 झाक्षेपणीय  नहीं  है  ।  ये  मागं दर्शी  निर्देश  तो  बहुत  सहायक  हैं  ।  उनका  उद्देश्य  यही  है  कि  संसद  की  काय

 वाही  का  उद्देश्यपुरक  त्र  स्वस्थ  विवरण  दिया  जाये  तथा  ऐसी  बातें  छोड़  दी  जायें  जो  स्वस्थ

 वातावरण  के  लिए  सहायक  न  हो ं।

 Shri  D.  N.  Tiwari  :  Whether  itis  a  fact  that  letters  of  accreditions  of  certain  press  re—

 presentatives  have  been  cancelled  because  the y  had  not  behaved  propeilyeither  with  the  Ceniek
 Government  or  the  State  Government  concerned  ?  If  so,  the  number  therecf  erd  the  16  8--
 sons  therefor  ?

 He Shri  ४.  C.  Shukla:  Mr.  Speaker,  Sir,  this  does  not  relate  to  the
 main  questicn.

 should  put  up  a  separate  question.

 श्री  भोगेन्द्र  झा  कुछ  विशेष  परिस्थितियों  कौर  विशिष्ट  पृष्ठ  भूमि  में  पुत्र-सैंसर  व्यवस्था  लागू

 की  गई  थी  |  अरब  हालात  बदल  गये  हैं  लेकिन  कलम  कभी  भी  प्रैस  की  शक्ति  के  ग्रोथ  दबी  हुई  अब

 पुत्र-क़ैसर  व्यवस्था  लागू  रखने  का  कोई  अर्थ  नहीं  ।  मत  जाना  हता  ह  कि  समाचार  एजेंसियों  को
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 एक  करने  ग्रोवर  प्रेस  को  एकाधिकार  से  मुक्त  करने  के  विषय  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ?  प्रैस

 संवाददाता  स्वतन्त्रतापुवेक  कार्य  कर  सके  इसकेਂ  लिए  कया  विशेष  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ?

 ः

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल  :  यह  बिल्कुल एक  अलग  प्रश्न  है  ।  मूल  प्रश्न  से  इसका  सम्बन्ध  नहीं  |

 थ्रो  कार  पी०  दास  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  एक  बार  संसर  किये  जाने  के  बाद  भी  किसी

 समाचार  को  दोबारा  भी  सैंसर  किया  जाता  है  ।  कया  जिंला  अधिकारियों  या  राज्य  अधिकारियों  को

 यह  निर्देश  दिये  गये  हैं  कि  वे  एक  बार  सैंसर  किए  हुए  समाचार  को  रोक  सकते  हैं  |

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल  :  विधि  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  जिसके  कारण  सैंसर  किये  हुए

 समाचार  को  दोबारा  सैंसर  न  किया  जा  सके  ।

 ५६ फ्वतोय  क्षेत्रों  राज्यों  का  विकास

 *125.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  पवंतीय  क्षेत्रों राज्यो  के  सामान्य  विकास  के  लिए  ate  विशेष

 रूप  से  उन  क्षेत्रो  में  रेल  सड़क  तथा  परिवहन  कौर र  डाक  तथा  तार  जैसी  सं  चारश्नौर  दूर  संचार  की  सुविधायें

 प्रदान  करने  के  लिये  कोई  विशेष  योजना  बनाई  है  ;  श्र

 यदि  at,  तो  इसकी  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या  है  द्रोह  इस  बारे  में  क्या  विशेष  कदम  उठाए

 गए  हैं  एवं  पंक्ति य  क्षेत्रों /  राज्यों  के  लिए  प्राथमिकता  के  rare  पर  स्वीकार  की  गई  ऐसी  परियथोजनाग्रों

 के  नाम  क्या

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भाई  के०  :  शौर  एक  विवरण

 पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 विवरण

 यद्यपि  waite  राज्यों/पवेतीय  क्षेत्रों  के  विकास  का  उत्तरदायित्व  सम्बन्धित  राज्य

 सरकारों  का  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  जिन  राज्यों  में  पर्वतीय  क्षेत्र  हैं  उनको  विशेष  केन्द्रीय  सहायता

 देकर  कौर  पैंतीस  राज्यों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  कौ  उदार  नीति  अपना  राज्य  सरका रो  के  प्रयत्नों

 में  विशेष  रुचि  दिखाती  है  अरर
 उन्हें  बढ़ावा  देती  है  ।  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  का  प्रयत्न  भी  किया

 जाता  है  कि  जो  कार्यक्रम  शुरू  किए  जाए  वे  इस  प्रकार  के  हों  कि  उनसे  इन  क्षेत्रों  के  लोगों  को  सीधे  आधिक

 लाभ  प्राप्त  हो  ।  इस  सम्बन्ध  रेल  ale  सड़क  परिवहन  ae  डाक  व  तार  जैसी  ग्रा धार भूत

 सुबिधायो  की  व्यवस्था  को  उस  क्षेत्र  के  सामान्य  विकास  के  साथ  मिला  कर  किया  जाता  है  ताकि  श्रमिक

 की  गति  को  afaaan  किया  जा  सके  |

 जहां  तक  परिवहन  सुविधाओं  के  विकास  का  सम्बन्ध  है  वे  से  पति  क्षेत्रो  में  ज्यादा  जोर  सड़कों

 के  पर्याप्त  विकास  करने  पर  दिया  गया  किन्तु  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  कौर  छोटी  लाइनों कों  बड़ी  लाइनों

 में  बदलने  की  कुछ  स्की में
 भी  पांचवीं  योजना  के  प्रारूप  के  भ्रन्तर्गत  शुरू  की  गई  है  ।  हैं  -(*)  रामपुर

 से  काठगोदाम  तक  बड़ी  लाइन  बिछाना  ;  बांगाई  गांव  से  गोहाटी  तक  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन

 में  बदलना  ;  कौर  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  सात नई  रेल  लाइनों  के  लिए  सर्वेक्षण
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 संचार  सुविधाएं  श्रामतौर  पर  उन  स्थानों  पर  उपलब्ध  की  जाती  हैं  जहां  ये  व्यावहारिक

 रूप से  चलाई  जा  सके  कौर लाभ  प्रद  क्त  डाक  व  तार  विभाग  ने  पर्वतीय  क्षेत्रों  मे  डाक  कौर  तार  की

 सुविधाएं  वहां  भी  उपलब्ध  करने  की  नीति  अ्रपनाई  हैं  जहां  ये  लाभ  में  नहीं  चलती  हैं  !

 जिन  राज्यों  के  ग्रसित  cade  अचल  हैं  उनसे  भी  हकीकत  क्षेत्र  उप-परिजनों  बनाने  के  लिए

 कहा  गया  है  जिसके  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 प्रो०  नारायण  aa  quae :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  पर्वतीय क्षेत्रों  के  विकास  का
 प्रमुख

 उत्तदायित्व  राज्यों  को  सौंपा  गया  है  ।  परन्तु  चूंकि  ये  राज्य  श्रमिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  ह

 भ्र ौर  इसके  बजट  बहुत  छोटे  होते  इन  क्षेत्रों  का  अपनी  न्य 'न्तृष्ट ्  के  gare  विकास  करना  उनके

 लिये  सम्भव  नहीं  है  ।  इसके  अलावा  केन्द्रीय  सरकार  में  कुछ  ऐसे  विभाग  हैं  जो  न  क्षेत्रों  का
 विकास करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  उत्तरदायी  हैं  प्रताप  क्षेत्रों  के  विकास वे  प्रश्न  पर  विचार  करने के

 >
 लिए

 1965  म  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  का  गठन  किया  गया  जिसने  एक  विशेष  योजना  का  सुझाव  दिया

 था  परन्तु  अभा  तक  का  परिणाम  यह  निकला  कि  पैंतीस  क्षेत्रों  को  उनका  देय  अभी  तक  नहीं  मिला  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  वेਂ  विवार  में  योजना  आयोग  की  भूमिका  सम्बन्धी  प्राक्कलन  समिति के  वर्ष  1974-75

 के  प्रतिवेदन  भ्रामक  नई  रेलवे  लाइनों  के सम्बन्ध  में  लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन  में  सुझाव  दिया

 गया  है  कि  पति  क्षेत्रो  की  are  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  और  नई  रेलवे  लाइनों  सम्बन्धी

 समिति  प्रतिवेदन  से  विशेष  रूप  से  सुझाव  दिया  गया  था  कि  पैंतीस  क्षेत्रों  में कुछ  लाइनों  जिन

 अलाभप्रद  बताया  गया  लाभप्रद  बनाया  जा  सकता  है  क्योंकि  विकास  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जा

 सकता
 है

 ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखत ेहुए  मैं  योजना  मंत्री
 से  पवेलियन  क्षेत्रो ंके  प्रति

 सहानुभूतिपूर्वक
 रवैया

 अपनाने  का  अनुरोध
 करता हू

 भ्र ौर  कहना  चाहता
 हूँ

 कि  क्या  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  में  नई  रेलवे  लाइनें  बनाने

 के  लिये  किया  गया  सर्वेक्षण  योजना  अप्रयोग के  इस  रवैया  का  प्रतीक  है  कौर  यदि  हां  तो  क्या  पति  क्षेत्रों

 में  विशेषकर  हिमाचल  प्रदेश  at  जम्मू  ्र  काश्मीर  तथा  अन्य  राज्यो में  जो  नई  रेलवे  लाइनें  पहले  से

 चालू  की  गई  है  उनपर  कुछ  विचार  किया  जायेगा  कौर  लाभप्रद  होने  के  बारे  में  अपनाये  जाने  वाले

 दण्ड  में  कुछ  ढील  दी  जायेगी  झ्र ौर  इन  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ?
 इस  argqy  में  मैं  हिमाचल  प्रदेश

 में  नांगल-अम्ब-तलवारा  लाइन  का  उल्लेख  करता  हं  जिसका  उद्घाटन  स्वर्गीय  श्री  ललित  नारायण

 मिश्र ने  इस  संभा  में  13  अगस्त  1974  प्र ौर पुन  9  1974  को  बचन  देने  के  बाद  अपनी  सत्य

 केवल  12  दिन  पुर्व  किया  था

 श्री  इन्द्र  कभार  गुजराल  :  इस  सम्बन्ध  म  मैं  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  सभा  पटल  पर  रखे  गये

 विवरण  की  कौर  दिलाता  हुं  जिसमें  बताया  गया  है

 पि  पर्वतीय  राज्यों/क्षेक्वों  के  विकास  का  उत्तरदायित्व  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों

 का  है  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  जिन  राज्यों  में  पवेतीय  क्षेत्र
 हैं

 उनको  विशेष

 सहायता  देकर  ौर  पर्वतीय  राज्यो  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  उदार  नीति  लेपना

 सरकारों  क  प्रयत्नों  में  विशेष  रुचि  दिखाती  है  we  उन्हें  बढ़ावा

 पति हैं
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 करोड़  पये  नियत  किये  हैं  जो  चालू  वर्ष  के  नियतन  से  काफी  अघिक  गर्त  ऐसी  बात  नहीं  कि  इस

 कौर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  हो  ।

 माननीय  मित्र  नें  पं  तीय  क्षेत्रों  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  की  are  मेरा  ध्यान  दिलाया  है

 जिसमें  पाबंदी  क्षेत्रों
 को  सहायता  तथा  मर्त्य  बातों  में  उदारता  की  मांग  की  गई  है  ।  यह  वात  स्वीकार

 की  गई  है  बस  इसी  कारण  कुछ  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  अनुदान  ग्रोवर  ऋण  के  बीच  50:50  का  अनुपात  है  शौर

 अन्य  क्षेत्रों  में  10:90  का  अनत पाथि  है  ।

 जहां  तक  रेलवे  लाइनों  का  सम्बन्ध  है  पर्वतीय  क्षेत्रों  कें  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  अपनाई
 जाने  वाली  सामान्य  नीति  यह  है  कि  चूंकि  माल  ate  युक्ति  यातायात  का  घनत्व  मर्त्य  क्षेत्रा  की  तुलना  में

 कुछ  कम  होता  गर्त  सड़को  कौर  सड़क  परिवहन  पर  अधिक  जोर  दिया  हज़ारों  इसी  कारण  इस

 क्षेत्र  में  उदारता  से  धन  का  नियतन  किया  जाता  है  ।

 जिस  विशेष  लाइन  का  माननीय  मित्र  ने  उल्लेख  किया  है  उसका  शिलान्यास  स्वर्गीय  श्री  ललित

 नारायण  मिश्र  ने  रखा  था  ।  हम  महसूर  करते  हैं  कि  हमें  इस  बारे  में  कुछ  करना  परन्तु  इस  समय

 हमारे  पास  संसाधन  नहीं  संसाधनों  सम्बन्धी  स्थिति  सुधरने  पर  हम  इसपर  विचार  करेंगे  ।

 Mo  नारायण  ae  परदार  मैं  माननीय  योजना  मंत्री  से  इ  बात  पर  विचार  करने

 के  लिए  अनुरोध  करता हूं  कि  कया  विशेषकर  पति  क्षत्रों  मैं  आधारभूत  सुबिधायो  के  विकास

 के  लिए  एक  नई  योजना  बनाना  वांछनीय  है  या  नहीं  क्योंकि  यदि  प्रवर्तन  क्षेत्रों  में  इनਂ  नई  रेलवे

 लाइनों  को  कौर  नई  संचार  व्यवस्था  कौर  आधारभूत  सुधारों  कों  देश  के  सामान्य  विकास

 के  साथ  जोड़  दिया  जाता  है  ate  wey  लाइनों  के  साथ  इन  पर  विचार  किया  जाता  है  तो  मुझे

 ग्रा शंका  है  कि  पव बं तीय  क्षेत्रों  को  न्याय  नहीं  मिल  पायेगा  ।  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 डाक  द  तार  विभाग  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  अलाभप्रद  परियोजनाएं  भी  बनाता  मैं  उनसे  अ्रतुरोध

 करता  हुं  कि  क्या  योजना  श्राभाग  पं वं तीय  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  के  इस  अनुरोध  पर  विचार  करेगा

 कि  caddie  क्षत्रों  के  विकास  के  लिए  एक  नई  योजना  बनाई  जाये  अर  पवर्त॑/य  क्षेत्रों  में  रेलवे
 च

 लाइनों  की  योजनाओं  '  पर  अलंग  र्स  विचार  किया  जाये  ॥

 श्री  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  मेरे  माननीय  मित्र  जहां  पवंतीय  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए

 योजना  आयोग  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  सामान्य  योजना  से  सहमत  हैं  वहां  वहू  केवल  रेलवे

 लाइनों  के  बारे में  चिन्तित हैं  ।  इस  बारेमें  एक  सामान्य  वक्तव्य  देना  कठिन  है  ।  प्रत्येक  योजना

 प्र  उसके  गूणावगुणों  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता है  ।  कुछ  योजनाश्रों  पर  उनके  गुणावगूर्णों

 के  आधार  पर  विचार  किया  गया  शौर  कुछ नई  रेलवे  लाइनों  की  स्वीकृति  दी  गई  ।  wa  लाइनों

 का  जहां  तक  सम्बन्ध  जब  संसाधन  उपलब्ध  होंगे  हम  उस  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेंगे  |

 श्री  दिनेश  सिंह  :  पर्वतीय  क्षेत्रों  की  एक  समस्या है  वनों  का  काटा  जाना  ।  ऐसा  ठेक  दारों

 जो  स्थानीय  क्षेत्रों  से  नहीं  अन्धाधुन्ध  वृक्षों  का  कार्ट  जाने  झ्र  इंधन  की  कभी  क

 कारण  हैं  ।  क्या  मंत्री  ने  एक  वनर/पन  कार्यक्रम  ौर  पति  क्षेत्रों  को  सस्ता  ईंधन  देने

 पर  विचार  किया  हैं  क्योंकि  यह  एक  एसा  मामला  है  जो  समूचे  देश  तथा  वातावरण  को

 प्रभावित  करता  है  ।
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 श्री  इन्दर  कुमार  गुजराल  :
 में  माननीय  सदस्य  से  इस  बात  के  लिए  पुरी  तरह  सहमत  हूं

 कि  वनरोपण  अ्रौर  वनों  के  काटे  जाने  की  समस्या  से  निपटना  हमारे  देश  लिए  gravy

 हैं  ।  इसी  कारण  समय  समय  पर  प्रधान  मंत्री  के  स्तर  पर  मुख्य  मंत्रियों  cat  अन्य  का  ध्यान

 इस  कौर  दिलाया  ग्या  योजना में  भी  हमने  राज्य  क्षेत्र  पौर  केन्द्रीय  क्षेत्र  दोनों में  aa  का

 प्रावधान  किया  हैं  राष्ट्रीय  जागृति  के  आधार  पर  यह  बात  जोर  पकड़  सकती  है  ।

 कुछ  समय  पुर्व  wear  में  हमे  एक  एसा  झ्रान्दोलन  देखने  को  मिला  था  जब  कुछ  स्थानीय  लोगों

 ने  वृक्षों  को  काटने  से  रोकने  के  लिए  बन
 में  सत्याग्रह  किया  था

 ।
 मेरे  विचार

 मे  इस  प्रकार

 की  कार्यवाह  की  wae  =  ।  वृक्षों  के  अन्धाधुन्ध  काटे  कौर  योजना  के
 अनुसार

 न  काटे

 जाने  के  लिए  स्थानीय  प्रतिरोध  बढ़ेगा  ।

 ं श्री  भोगेन्द्र  झा :  उन  ए  भारत  रक्षा  नियमों  के  अधीन  गिरफ्तार  नहीं  किया  जायेगा  ।

 श्री  इन्द्र  कुनार  गुजराल  :  मैं  माननीय  शित  को  आश्वासन  देता  g  fe  हम  वृक्षों  शौर

 वरनों को  बहुत  महत्व  देते  हैं  ate  योजना  के  अन्धाधुन्ध  वन  काटना  राष्ट्रीय  हित  के

 विरुद्ध हैं
 शरर  राष्ट्रीय  हितों  के  विरुद्ध  काम  करने  वालों द्यु ा  कि  राष्ट्रीय  हितों  का  समर्थन  करने

 चालों के  विरुद्ध  भारत  रक्षा  नियम  का  उपयोग
 किया

 जायेगा  |

 जहां  तक  सस्ता  इन्धन  उपलब्ध  कराने  का  सम्बन्ध  इस  पर  हम  ध्यान दे  रहे  हैं

 कोटक  में  काली  पन-बिजली  परियोजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 *129.  को  Glo  र०  भिनाय  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक में  काली  qa-fase  परियोजना  को  पुरा  करने  के  लिए  वर्ष  1976-77

 में  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  की  झ्रावश्यकता  होगी  ;  कौर

 क्या  केन्द्र  द्वारा  यह  सहायता  दी  जा  रही  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  ate  काली-नदी  जल-विद्युत  परियोजना

 कर्नाटक  की  राज्य  योजना  का  ही  भाग  है  ।  इसके  लिए  निधियों  की  व्यवस्था  राज्य  योजना  के

 अनुमोदित  परिव्यय  से  की  जानी  है  ।  केन्द्रीय  सहायता  राज्य  की  समूची  योजना  के  लिए
 ह  =

 दी  जाती  है  न  कि  किसी  fare  प्रिय  के  लिए  |  1976-77  के  दौरानਂ  इस  परियोजना

 के  लिए  निर्धारित  आवश्यकता  की  45  करोड  रुपए  की  राशि  की  व्यवस्था  राज्य  योजना  के

 अंतगर्त  की  गई  है  |

 श्री  पी*  atte  दीना  काली  नदी  परियोजना  देश  की  एक  प्रमुख  पन-बिजली  परियोजना हैं

 श्र  भारी  मात्रा में  बिजली  पैदा  करना  अधिक  कार्यक्रम  की  एक  मद  इस

 ए  मी पाट  को  ध्यान  में  रखते  ए  जानना  चाहता ह
 कि  क्या  केन्द्रीय  स  काली  नंदी  परियोजना

 कोस्टार  लागू  करने  के  लिए  कना टक  सरकार  को  कुछ  विशेष  रॉ हाय ता
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 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  परियोजना  का  प्रथम  चरण  1971  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  कौर

 1974-75  के  अर  a  क  परियोजना  पर  47  करोड  रुपए  व्यय  हो  चका  1975-76

 में  34  करोड़  रुपए  की  व्यय  होने  की  सम्भावना  है  श्र  1976-77  मैं  45  करोड़  रुपए  का

 नियतन  किया  गया है  ।  इससे  परियोजना में  निवेश  मे  वृद्धि  का  var  लता  है  ।
 पुछा  ग्या  हैं

 कि  1976-77  में  राज्य  सरकार  की  कितनी  आवश्यकता  होंगी  ।  उन्होंने  अपनी  आवश्यकता

 46,  89  करोड़  रुपए  की  बताई हैं  ौर  हमने  45  करोड़ रुपए  की  राशि  दी  है  ।

 गेर-योजना में  197  2-73  में  10.  38  करोड़  रुपए  दौर  1973-74  में  14.  89.  करोड़

 रुपए  सहायता  दी  गई  जिससे  इन  दो  वर्षों  में  हमा  वास्तविक  खच  पुरा  किया  ग्या  हू

 कौर  यह  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिया  ग्या  था  |  इसके  BATA  1975-76  में  24  करोड़  रुपए

 के  विधिक  प्रावधान  के  अतिरिक्त  इस  परियोजना  के  लिए  10  करोड़  रुपए  की  विशेष  faa

 सहायता  दी  गई  ह  ।  जीवन  बीमा  निगम  ने  व्श्ष  1974-75  श्र  1975-76  के  मसूर
 a

 विद्युत  नीरस  को  इस  परियों  isin
 केलिए

 7.5  करोड़  रुपए  और  2.  75  करोड

 रुपए  का  ऋण  दिया  है  ।  ऐसा न  केवल  कर्नाटक  क  महत्व  अ्रपित  समूचे  दक्षिणी  क्षेत्र  के  महत्व  को

 देख  कर  किया  गया  है  ।

 श्री  पी०  कार  भिनाय  :  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  इस  परियोजना  की  क्रियान्विति  के

 लए  ag  1976-77  के  लिए  कर्नाटक  सरकार  की  मल  आवश्यकता  क्या थी
 ?

 मैं  जानना  चाहता

 हू  कि  इसको  कम  करने  के  क्या  कारण  हैं  चाहे  यह  कमी  एक  करोड़  की  ही  ह ै?

 ति
 श्र  करुण  चन्द्र  पन्त  परियोजना में  हुई  किये  गये  व्यय  अर  उपलब्ध  संसाधनों

 को  घ्यान में  रखकर  योजना  aria  से  करके  mae  निकाले  ते  हैं  ।

 इस  विचार  दिशा
 के  बाद  45  करोड़  रुपए  निश्चित  किये  गये  थे  एस्  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  किया  ग्या  था  कि  परियोजना  समय  पर  दूरी  हो  सके  ।

 नारियल  जटा  उत्पादों  के  लिए  रूपों  बाजार

 30  नीति  भाग बी  तनकप्पत

 है  सो०  के०  चन्द्रभान

 ग  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एक  उच्च  स्वर य  प्रतिनिधि  मंडल  हाल  ही  में  यूरोपीय  आधिक  was  के

 देशो ंमें  नारियल  जटा  उत्पादों  की  मांगों  का  पता  लगाने के  न  लिए  पश्चिम  mare  a  देशों

 में  गया था  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकल

 (7)  क्या  इस  उच्चस्तरीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  Gfean  यूरोपीय  देशों  से  तकनीकी  ज्ञान

 कौर  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास  किया  wie

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य व कया  हैं  ?

 उद्योग  आर  नागरिक  पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पी०  (  1  जी  हा
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 1897  )  मौखिक

 उत्तर

 से  इस  प्रतिनिधिमंडल  का  उद्देश्य  व्यापार  उद्योग  कौर  सरकार  के  उच्चतम  स्तर

 पर  ग्न्य  प्राकृतिक  झ्रौरें  स  धिलिष्ट  प्रतिस्थापन ों से  प्रतिस्पर्धा  करके  भारत  से  कार  निर्यात  के  feat

 की  रक्षा  करना  था ।  यूरोप  प्रतिनिधिमण्डल  ने  जो  चर्चा  की  उसमें  यूरोपीय  श्राथिक  देशों

 के
 सम्मिलित  बहुत  टैरिफ  में  कमी  कायर  के क्षेत्र  में  भारत  में  प्रौद्योगिकी  we  उत्पादन

 का  प्रगामी  बाजार  में  कार  की  बनी  वस्तृश्नों  को  बढ़ावा  देन ेके  लिये  अभियान

 तथा  कयर के  अन्तिम  नए  इस्तेमाल  का  पता  लगाने  के  लिए  अनुसंधान  कौर  विकासਂ  में  सहयोग

 करना  शामिल  है  ।  इन  सभी  सुझावों  पर  व्यापार  तौर  उद्योग  का  उत्तर

 धरुण  था  |

 ।  प्रतिनिधिमण्डल प्रतिनिधिमण्डल  9  1976  को  ही  भारत  वापस  लौटा  है

 की  रिपो  अभी  विचाराधीन  है  ।

 श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन  :
 क्या  पश्चिमी  यूरोप  के  देशों  को  arte  जटा  के  निर्यात  में

 वृद्धि  के  असार  नजर  श्री  रहे  हैं  ?  यदि  ऐसा  है  तो  केरल  सरकार  को  नारियल  की  पैदावार

 बढ़ाने  के  लिए  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  देने का  सरकार  का  कोई  विचार  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्राप  इस  उधोग  के  विकास  हेतु  वित्तीय  सहायता  देंगे  ?

 सोए  पी०  शर्मा  :  इस  उद्योग  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का  सरकार  का  पक्का

 इरादा  हैं  ।  लकिन  हम  एक  सीमा  तक  ही  सहायता  देंगे  शेष  कायें  राज्य  सरकार  को  करना  होगा  ॥

 श्रीमती  wits  तन कप् पन  मंत्री  जी  ने  उत्तर  में  बताया  है  कि  शिष्टसण्डल  का  प्रतिवेदन

 wat  विचाराधीन है
 ?  क्या  श्राप  बतायेंगे  कि  विस्तृत  विवरण  कब  तक  प्राप्त हो

 जायेगा  झ्र ौर

 नारियल  उत्पादों  के  निर्यात  में  वृद्धि  की  योजना  सरकार  कब  तंक  तैयार  कर  लेगी  ?

 श्री  ए०  पी०  शर्मा  :  पिछले  कुछ  समय  से  नारियल  जटा  कौर  नारियल  उत्पादों  के

 निर्यात  मैं  कमी  हो  रही  थी  ।  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  ही  इस  दल  ने  अनेक  देशों  में  जाकर

 चीत  कुछ  क्षेत्रों  जसे  तकनीक  हस्तांतरण  के मासले  में  नरियल  जटा  उद्योग  अर  विदेशी

 उद्योगपतियों  के  बीच  सहयोग  के  परिणामस्वरुप  हमारे  देश  के  इसਂ  उद्योग  गुण-प्रकार  तथा

 उत्पादन  में  वृद्धि  होने  की  तराशा है  ।  हम  उतना  ही  निर्यात  कर  पायेंगे  जितना  हमने

 1974-75  मे  किया  था  |

 श्रीमती  भादंवि  तन कप् पन  :  कब  तक  प्रतिवेदन  सिल  जायेगा  ?

 10  ह  ना 10  fza  के जो  ए०  पो०  बर्मा  :  आज  से  एक  सप्ताह  या  बाद  प्रतिवेदन  तयार  हो

 जयेगा  |

 श्री  क०  नारायण  राव :  वे  कौन  से  देश  हैं  जिनके  साथ  इस  उद्योग  में  हमारी  प्रतिस्पर्धा

 चल  रही  है  कौर  हमारे  देश  का  उत्पादन  उनके  उत्पादन  की  तुलना  में  कैसा
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 भारत श्री  ए०  पी०  शर्मा  :  योरोप  के  बहुत  से  देश  TENG  से  नारियल  जटा  के  रेशे  खरीदते  हैं  ।

 अब  श्रीलंका  द्वारा  प्रतिस्पर्धा  की  जा  रही है  ।  इसलिए  हमने  झपने  उत्पादन  की  किरण  सुधारने

 के  लिए  सहयोग  चाहा  है  ।

 tenet  जल-विद्युत  परियोजना  पर  gat  व्यय

 *  131.  श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ध
 ककल

 इक्की  जल-विद्युत  परियोजना  पर  शब  टक  कुल  कित  व्यय  हन्य  है  ;  कौर

 परियोजना  में  कौन-कौन  से  देश  सहायता  कर  रहे  हैं  नसीर  इनमें  उनका  योगदान

 क्या है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  gon  चन्द्र  ग्रह  केरल  में
 इसकी  जल-विद्या  त

 परियोजना  पर  अब  तक  कुल  107,50  करोड़  के  लगभग  व्यय  हुए  हैं  ।  इस  परियों
 लट
 जना

 के  निर्माण  के  लिए  कनाडा  ने  कोलम्बो  योजना  के  wrote  सहायता  दी  है  ।  इसमें  कनाडा  को

 योगदान  7.8  मिलियन  डालर  अनुदान  के  रूप  में  कौर  11  मिलियन  डालर  द/घंकार्लन  ऋण

 के  रूप  में  है  |

 श्री  एन०  श्रीकान्त  नायर  :  इडुक्की  उल  परियोजना  के  दुसरे  चरण  लिए  क्या  कनाडा

 द्वारा  सहायता  जारी  रखना  सरकार  ने  मान  लिया  है  ?

 को  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  इस  समय  प्हला  चरण  चल  रहा  हैं
 ।

 एकक  संख्या  1  फ़रवरी

 में  राजसभा  हो  गया  ।  एकक  संख्या  2  में  चालू  हो  जायेंगी  कौर  एकक  संख्या  3  के  जूलाई

 तक  आरम्भ  हो  जाने  की  अ्ाशा है  |  हम  इस  विषय  पर  उस  समय  विचर  rig  जब  वह  चरण

 प्रारम्भ  होगा  |

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर  क्या  130  मेगावाट  के  टर्बाइन  तैयार  करने  की  क्षमता

 हमारे  पास  उपलब्ध  है  ।
 यदि  नहीं  क्या  हम  बातचीत  i  पुरी  कर  लेंगे  ताकि  समय

 द  जाये  |

 श्री  घ्र:ष्ण  चन्द्र  पन्त  हमारे  पास  क्षमता  तो  है  क्योंकि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स

 पब्लिसिटी  पहने  ही  200  मेगावाट  तक  के  टर्बाइन  तैयार  कर  रहा  है  ।  लेकिन  हो  सकता  है  कि

 इस  संस्थान  में  130  मेगावाट  के  टर्बाइन  तैयार  करना  उचित  न  हो  मैं  इस  बारे  में  पक्के  तौर

 पर  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  wet  इस  विषय  पर  बातचीत  होनी  बाकी है
 ।

 औद्योगिक  कारखानों  के  बन्द  होने  से  उत्पादन  में  हानि

 *  132.  श्री  qT  :  क्या  उद्योग  शर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  ae  बताने  की  act  करेंगे  कि

 इंजीनियरी  तथा  बिजली  चीनी  मिट्टी  के  बर्तन  बनाने  उद्योग  बंद  हो  जाने

 से  उत्पादन  में  अनुदान  कितना  घाटा  हुआ  है  त्र  इन  उद्योगों  पे  पूंजीनिवेश  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 a}  we  >  ? कितन  संपत्ति  अवरुद्ध  ere  a

 -  10
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 उद्योग  शौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  टी०  ए०  :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है  ।

 विवरण

 औद्योगिक  एकक  विभिन्न  का  रणों  से  भिन्न-भिन्न  अवधियों  के  लिए  बंद  हो  जाते हैं  सभी  बंद

 हुए  एककों  को  पुरी  सुचा  दे  सकना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  उनमें  से  बहुत  से  एकक  अ्रसंगठित  क्षेत्र  के

 फिर  उपलब्ध  सुचना  के  आधार  पर  तकनोकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  एककों  की

 जो  बंद  समझे  जाते  हैं  म्रार जो  maga  में  दी  इस  प्रकार  के  एककों  के  बारे  में

 उत्पादन  में  हुई  हानि  के  राँकड़  दे सकना  संभव  नहीं  है  क्यांकि  बहुत  प्रकार  के  विभिन्न  मूल्य  के  उत्पादन

 जिनको  तयार  करने  की  आशा  की  जाती  क्षमता  के  उपयोग  को  संभावित  दर  मूल्य  झ्र

 उत्पाद  की  किस्म  विभिन्न  बातों  पर  निर्भर  करती  एक  ही  रूप  में  नहीं  बताई  जा  सकती  क्योंकि

 प्रत्येक  बंद  एकक  प्रप्त  की  गई  संभावित  क्षमता  के  उपयोग  के  प्रतिशत  के  बारे  में  कोई  भी  अनुमान  नहीं

 लगाया  जा  सकता  मोटे  तौर  पर  कुल  मिलाकर  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  इन  50  बंद  एककों

 के  उत्पादन  मूल्य  में  लगभग  59  करोड़  रुकें  खास-पास  हानि  हुई  यह  बड़ा  मोटा  ग्रनुमान

 इस  प्रकार  जो  हस्तियां  अवरुद्ध  हुई  उनका  मूल्य  कया  है  यह  बता  सकना  भी  संभव  नहीं  है  क्योंकि

 faa  भिन्न  एककों  में  उपकरण  अलग  अलग  समय  के  हैं  ग्रोवर  उनमें  स्थितियां  भी  प्लग  ग्र  लग  हैं  तथा

 प्रत्येक  बंद  एकक  के  उपकरणों  के  ग्रंथित  मूल्य  के  आंकड़े  भी  प्राप्त  नहीं

 विवरण 2

 क्रमांक
 उद्योग

 का  नाम  बंद  पड़े  एककों  की  संख्या
 re  ———

 10 धातु  कार्मिक  उद्योग

 7 maths  हाथ  के  आजार  ale  मिट्टी  हटाने  के  उपकरण

 तार  ग्रोवर  केबल

 ग्न्य  विद्युत  इंजीनियरी

 मोटरगाड़ी  कौर  उसके  सहायक  उद्योग

 हल्के  मैकेनिकल
 इंजीनियरी  उद्योग

 चीनी  मिट्टी  के  ata

 भारी  मेकेनिकल  इंजीनियरी  उद्योग

 योग  50

 श्री  घामनकर  :  ग्रनुमान  है  कि
 50  एककों  कें  बंद  होने  से लगभग  59  करोड़  रुपये  की  हानि

 हुई  श्राप  यदि  ध्यान  दें  तो  पता  चलेगा  कि  ये  संभी  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  क्या  सरकार  ने  श्रनुसान

 17
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 लगाया  है  कि  इन  एककों  के  बंद  होने  से  कितने  लोग  बे  रोज़गार  हो  गये  हैं  ।  क्या  तकनी  या

 विपणन  सुविचारों  की  कमी  के  कारण  इन  एककों  को  बंद  किया  गया  है  ।  जी  टी  पीने  उत्पादन

 में  भिन्नता  लाने  के  लिए  कौन-कौन  से  उपाय  किये  हैं  ?

 श्री  ठी०  फाई  :  एकक  तो  समय  समय  पर  बंद  होते  रहते  हमने  जिन  उद्यागों  की

 सुची  दी  है  उनमें  से  कुछ  तो  1970  में  बंद  हो  गये  कुछ  की  मशीनरी  पुरानी  हो  जाने  कारण  बंद  करना

 पिछले  दो  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुछ  एककों  को  बिजली  की  कमी  झ्र  वित्तीय  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पड़ा  ।  हाल  ही  में  हमने  उन  सभी  महाजनों  जो  इन  संस्थानों  का  faa

 पोषण  करते  रहे  कौर  कुछ  qaaratay  फर्मों  को  निमंत्रित  किया  हैं  ताकि  पता  sat  कि  एककों  में

 रुग्णता  के  मूल  कारण  क्या  फिर  उन
 एककों  को

 किया  जा  सके  तथा  भविष्य  में  अन्य

 एककों  को  रुग्ण  होने  से
 बचाया

 जा  ५ सक  |

 श्री  धामन कर  :  जो  एकक  बंद  हो  गये  हैं  क्या  वे  भारतीय  औद्योगिक  पुननिर्माण  निगम  के

 विचाराधीन  बात  क्या  इन  एककों  को  ga:  चालू  करने
 के  लिए  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 sit  to  ए०  पाई  :  उनमें  से  कुछ  ने  सरकार  से  बातचीत  की  उनकी  समस्याएं  हल  कर  दी  गयी

 ata  कार्यरत  लेकिन  भारतीय  औद्योगिक  पुर्ननिर्माण  निगम  स्वयं  ऐसे  एककों  से  बात  चीत

 नहीं  चलाता  ।  यदि  कोई  एकक  पुर्ननिर्माण  निगम  से  सहायता  की  प्रार्थ  ना  करता  है  कौर  उसे  सहायता  नहीं

 मिलती  तो  हुम  उस  मामले  पर  गौर  करेंगे  |

 श्री  नवल  किशोर  fag  :  क्या  राज्य  अथवा  केन्द्र  के  प्रौद्योगिक  विभाग  में  कोई  ऐसा  कक्ष

 बनाया  गया  है  जो  इन  एककों  को  प्रगति  पर  नजर  रखे  ताकि  उन्हें  बार-बार  उसी  समस्या  का  सामना

 न  करना गड़

 श्री  clo  ए०  फाई  :
 पिछले  एक  वर्ष  से  एसा  किया  जा  रहा  है  गोर  प्र्  हम  इस  स्थिति  में  हैं

 कि  उत्पादन  में  कमी  होने  का  पता  लगा  सकते  हमारा  यह  प्रयत्न  जारी  रहेंगा  ।

 परमाणु  ऊर्जा  से  बिजली  का  उत्पादन  :

 +
 *  133.  श्री  भोगेन्द्र  झा

 श्री  शिव  कुमार  शास्त्री  :

 कया  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  इस  समय  देश  में परमाणु  ऊर्जा  से  होने  वाला

 बिजली  का  कुल  उत्पादन  कितना  है  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  भ्रन्तरिक्ष  मंत्री  इंदिरा

 गाँधी  )  :  देश  के  चालू  परमाणु
 बिजलीघरों  की  कुल  वर्तमान  उत्पादन  क्षमता  640  मैगावाट  है  ।

 श्री  भोगे
 :

 प्रश्न  को  ऐस  रूप  दे  दिया  गया  है  कि  उसका  एक  भाग  बिलकुल  ही  छूट  गया  |

 मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  अमरीका  के  विदेश  मंत्री  डा०  हेनरी  किसिंजर  द्वारा  हमारी

 gar  हैया  उसे  रोक  दिया  गया  है  ?
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 कागा

 श्री  कृष्ण  चन्द  पन्त  अगल  परमाणु  विस्फोट  का  प्रश्न  कभी  नहीं  है  क्यों  कि  पिछले  परमाणु

 विस्फोट  के  परिणामों  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  इस  समय  इस  विषय  पर  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 जहां  तक  इस  समय  परमाणु  शक्ति  तैयार  करने  का  प्रश्न  है  इस  देश  के  बाहर  के  किसी  व्यक्ति  क  प्रहार

 से  हमार  किलो  कार्यक्रम  पर  प्रभाव  पड़ने  वाला  नहीं

 जो  भोगेन्द्र  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  अलग  एकक  लगाये  जाने  का  प्रस्ताव  था  जो  कि  पश्चिमी

 बिहार  को  भी  सहायता  प्रदान  करता  ।  क्या  उस  प्रस्ताव  को  छोड़  दिया  गया  है  ?

 al  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  या  पश्चिमी  बिहार  में  परमाणु  केन्द्र  को  स्थापना  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं
 है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  नरोरा  के  स्थान  पर  एक  केन्द्र  स्थान  पर  स्थापित  किया  जा  रह  है  ।

 प्रश्नों  क  लिखित  उसर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Nationalisation  of  Private  Collieries  in  Bihar

 *124.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  even  after  nationalisation
 of

 coal  mines,  54  collieries 1 in  Bihar  are  owned  snd
 run  by  private  owners;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  nationdlising  these  collieries;

 (c)  wither  the  Government  of  Bihar  have  requested  the  Central  Government  ta  take
 over  these  collieries;  and

 (d)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto
 ?

 im  The  Minister  of  Energy  (Shri  K.  C.  Pant):  (a)  to  (d) :  After  nationalisation  of  coal
 mines,  54  leases  held  by  private  parties  have  been  terminated  by  the  Government  of  Bihar  on
 the  direction  of  Central  Government  and  have  been  regranted  to  the  public  sector  companies.

 Pension  to  participants  of  Anti-Hindi  agitation  in  Tamil  Nad

 *126.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the.  persons  who  participated  in  the  last-anti-Hindi  agitation  in  Temil  Nedu
 have  been  paid  pensions;

 (b)  if  so,  the  number  of  such  persons;  and

 (c)  the  amount  annually  paid  to  them  by  way  of  pension  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):  (a)
 Yes,  Sir

 (b)  1480

 (c)  Rs.  100/-  p.m.  or  Rs.  1200  p.a.  in-each  case  to  the  dependent  of  those  who  immolate d
 themselves  and  Rs.  75/-  p.m.  or  Rs.  900/-  p.a.  each  to  those  who  suffered i imprisonment  in  cor- ag
 nection  with  this  agitation.  The  annual  liability  in  respect  of  the  cases  sanction: d  comes  to
 Rs.  13,345,700.

 नेलिया राई  पनबिजली  परियोजना

 *  134.  श्री  Ato  एच०  सौहार्द  क्रिया  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  केरल  सरकार  ने  तमिलनाडू  सरकार  को  ag  स्वीकृति  दिए  जाने  का  विरोध

 किया  कि  ag  नेल्लीथुराई  पनबिजली  परियोजना  पर  कार्यवाही  करे  ;  कौर

 यदि  तो  उस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 परियोजना  की  कावेरी  नदी  के  पानी  के  उपयोग  में  केरल  के  हित  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  डालती  ।

 लघु  उद्योगों  सम्बन्धी  समिति  की  सिफ़ारिशों

 *  135.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ॥  क्या  उद्योग  और  नागरक  पूर्ति  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्या  सरकार  ने  लघु  उद्योगों के  विकास  के  लिए  नायक  समिति  1975  द्वारा  पेश की  गई

 सिफारिशें  कार्यान्वित  कर  दी  हैं  ;  कौर

 यदि  at,  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  ?

 sen  शर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पी०  :

 कौर  wa  उद्योगों  के  विकास  से  संबंधित  राज्य  स्तरीय  संगठनों  के  पुनर्गठन  पर

 नामक  वेंटी  की  रिपोर्ट पर  1975  में  लघु  उद्योग  बोड़े  की  बैठक  में  विचार  किया  गया

 था  ait  अ्धिकॉशतया  कमेटी  की  सिफारिशों  का  बोले  ने  water  कर  दिया
 राज्य  सरकारों  को

 सीमा  रनों  को  कार्यान्वित  करने  की  सलाह  दे  दी  गई  है  ।  केन्द्र  स्तरीय
 संगठन  जैत  लघु  उद्योग  विकास

 संगठन  ने  भी  सम्बन्धित  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  की  कार्यवाही  कर  ली  कमेटी  द्वारा

 दी  गई  सिफारिशों  का  सार  अनुबन्ध  में  दिया  गया है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल०  76]

 देश  में  ग्रमीण  क्षेत्रों  को  बिजली  की  सप्लाई  में  असमानता

 *136.  श्री  राम  सहाय  पाड़े  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  देश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  दीਂ  जाने  वाली  बिजली  की  सप्लाई  में

 कथित  समानता  की  झ्रोर  दिलाया  गया  है  ;  रोक

 यदि  तो  उसे  टूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है
 ?

 मंत्री  कृष्ण  प्यार  wa):  कौर  :  कृषि  शौर  कृषि पर  arene

 उद्योगों  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  बिजली  की  पति  के  लिए  धन-साधन  दिए  जाने  में  कौर  बिजली

 की  कमी  के  मामलों  में  बिजलीਂ  दिए  जाने  में  उच्च  दीਂ  जाती  है  ।  तेल  के  संकट  में  भी

 यह  बात  सिद्ध  कर
 दी  है

 कि
 ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिए  जोरदार  प्रयास  करने  की  श्रावश्यकना  है  ताकि

 पंप सेट  न  शादी  के लिए  डीजल  के  बदले  बिजली  का  उपयोग  किया  जाए  ।  ग्रामीण  कौर  शहरी

 श्रथव्यदस्था  के  बीच  जो  संतुलन है  उसे  कम  करने  के  लिए  सभी  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 पत्रकारों  को  दी  गई  प्रेस  मान्यता  का
 रह  किया  जाना

 *  137.  श्री  ए०  के०  गोपालन  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  कुछ  पत्रकारों  को  दीਂ  गई  प्रैस  मान्यता  रद  कर  दी  गई  है  ग्रीवा  सरकार  ने  इस

 at  उनका  नवीकरण  करने  से  इंकार  कर  दिया  है

 यदि  तो  ऐसे  पत्रकारों  के  क्या  नाम  कौर

 इसके  क्या
 कारण

 सुना  ्र  प्रसारण  मंत्री  चरण  शुक्ल  से  के  प्रत्यायन

 संबंधी  वर्तमान  नियमों  के  प्रत्यायित  प्रतिनिधियों  की  सूची  में  केन्द्रीय  प्रेम  प्रत्यायन

 समिति  के  परामर्श  से  पुनरीक्षण  किया  जाना
 होता

 है  |  तदतुप्तार  इस  सेवा  का
 पुराने

 ग  14

 1976  को  हाल  ही  में  पुर्नगठित  समिति की  बैठक  में  frat  गया  था  क्योंकि  स्पिति  की

 सिफारिशें  गोपनीय  स्वरूप  की  होती  अतः  उन्हें  सावे  जनक  हित  में  प्रकट  ag  किया  जा

 सकता |

 देवा
 सें  बाल

 अ्रफ्राधों  में  ate

 *138.  डा०  सर दीदा  राय

 श्री  विद्वनारायण  शास्त्री

 क्या  गह  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  देश  में  बाल  अ्रपराधों  में  बृद्धि  हो  रहो  है  ;  ale

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं झ्रौर  इस  पर  सरकार  को  व्या  कपा  है  ?

 पह  विलय  में  उपमंत्री  एक०  एव०  :  तथा  सरकार  को देत

 बाल  अपराध  में  वृद्धि  को  जानकारी  है  ।  जनसंख्या  तथा  अनेक  व्यवस्थापकों य  नियमों

 तथा  सामाजिक  अधिक  तत्वों  में  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  अम  अपराध  में  बृद्धि  के  कारण  है  ।

 सरकार  बाल  अपराध  की  बढ़ती  हुई  प्रवृति  पर  माननीय  सदस्य  की  चिन्ता  में  पुरी  तरह  से  उनके

 साथ  बाल  अपराध  को  रोकने  के  लिए  राज्यों  द्वारा  विभिन्न  सामाजिक  कल्याण  उपाय  किए  जा

 रहे  केन्द्रीय  सरकार  सामाजिक  कल्याण  विभाग  के  माध्यम  से  राज्य  सरकार  से  निकट  का

 सम्यक  बनाये  हुए  हैऔर  इन  प्रयत्नों  में  समन्वय  कर  रहो  है  ।

 में  उद्योगों  के  लिए  परीक्षण  केन्द्र

 *
 139.

 श्री  एव०  कता मुतु  :
 कया  उद्योग  और  नागरिक  प्रति  मंत्री  यह  बनाने  की

 eu
 करेंगे  कि  :

 क्या  रने  दक्षिणी  क्षेत्र  में  उद्योग  को  परीक्षण  संबंधी  श्रावश्यकतापें  पुरी  करने

 के  लिए  मद्रास  में  एक  परीक्षण  केन्द्र  खोला  रोक
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 यदि  तो  उसके  कया  कृत्य  हैं
 ?

 उद्योग  शर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  To  पी
 ०  शर

 मद्रास  में  एक  क्षेत्रीय  जांच  केन्द्र  खोला  गया  है  जिसमें  अ्रौर  नप  सहायक

 पारों  क्षेत्र  के  उत्पाद  कौर  प्रक्रियायें  सम्मिलित  हैं  ।  दक्षिणी  क्षेत्र  में  जांच  की  सुविधायें  प्रदान  की

 गई  हैं  ।  जांच  सुविधायें  देंने  के  अलावा  क्षेत्रीय  जांच  केन्द्र  का  अरन्य  प्रमुख  काय  प्रत्येक  लघु  उद्योग

 एकक  को  अपनी  जांच  व्यवस्था  केन्द्र  स्थापित  करना  कौर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  बनाए

 गए  उत्पादों  के  मानकीकरण  के  विषय  में  भारतीय  मानक  संस्था  झ्र ौर  तकनीकी  जांच  संगठन  से

 समन्वय  स्थापित  करना  है  ।

 nate  गोदी  शौर  गाउन  रोच  घरकइाप  की  उत्पादन

 क्षमता

 *  140.  श्री  राजदेव  सिंह  :
 क्या  रक्षा  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैंग्रोव  गोदी  में  पनडुब्बियां  तथां  कीवियों  निर्माण  जा  सकता

 यदि  तो  क्या  पनडुब्बियों  का  निर्माण  काय  aren  करने  के  लिए  गोदो  के

 विस्तार  की  योजना  बनाई  गई  आर

 क्या  गाडन  रीच  वर्कशॉप  में  भी  उसी  प्रकार  की  क्षमता  उपलब्ध  दू  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विट्ठल
 :  कौर  )

 मझगांव  डाक  में  इस  प्रकार  के  gata  का  निर्माण  कार्य  हाथ  में  लेते  की  मूलभूत  तकनीकी  क्षमता

 है  परन्तु  इसकी  द  सुविधाओं  में  कुछ  वृद्धि  करने  के  और  कतिपय  क्षेत्रों  में  सुविज्ञता  प्राप्त  करने

 की  आवश्यकता  पड़  सकती  हूँ  ।

 wea  रीच  वर्कशॉप  श्रयेक्षाकृंत  छोटे  किस्म  के  युद्ध यो तीं  का  निर्माण  कर  सकता  है

 परन्तु  उसकी  ae  सुविधाओं  में  वृद्धि  करके  बड़े  झ्र ौर
 arg hraaA  युद्धपोत  निर्माण  करने  के  लिए

 इसका  भी  विकास  किया  जा  सकतीं  है  ।

 Untouchability

 680.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  ill-treatment  towards  Scheduled  Caste  people  is  still  continuingin  the  country
 in  spite  of  various  laws  prohibiting  untouchability;

 (b)  Whether  Government  propose  to  amend  the  existing  laws  in  order  to  make  them  more
 stringent  or  enact  new  laws  for  the  purpose;  and

 (c)  if  so,  by  what  time  ?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  Department  of  Personnel
 and  Administrative  reforms  and  Department  of  Parliamentry  Affairs(Shri  Om  Metha):

 (a)  Som2  reports  of  ill  treatment  of
 Scheduled  Caste  persons  have  been  received.

 (b)  &  (c):  More  stringent  punishment  for  untouchability  offences  are  being  proposed
 under  the  Untouchability  (Offences)  and  Miscellanous  Provisions  Bill  which  is  bé  fore  the
 House.
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 Price  of  Indigenous  Stainless  Steel  Utensils

 681  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Willthe  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  prices  of  indigenous  stainless  stee]  utensils  registered  continous  increase
 during  1973-74  and  1974-753

 (b)  if  so,  the  main  reasons  therefor;

 (c)  percentage  of  fallin  the  prices  of  indigenous  stainless  steel  utensils  after  the  proclama-
 tion  of  Emergency;

 whether  Government  have  laid  down  any  policy  to  stabilise  the  prices;  and

 (e)  if  so,  main  features  thereof  ?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  supplies  (Shri  B.  P.
 Maurya):

 (a)  Yes,  Sir.

 (७)  Inadequate  availability  of  stainless  stee)  sheets  and  their  high  prices.

 (c)  There  has  been  a  fallto  the  extent  of  73%  in  the  ex-factory  price.  compared  to
 1974-75  prices.

 (d)  No  specific  policy  for  stabilising  the  prices  of  stainless  steel  untensils  has  been  laid
 down.

 (e)  Does  not  arise.

 Survey  for  Priority  to  Industries  in  Backward  and  Adivasi  Districts  (M.  P.)

 782.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies
 be  pleased  to  state:

 a)  whether  any  survey  has  been  conducted  to  accord  priority  to  industrics  in  backward,
 industrially  backward  and  Adivasi  districts  in  Madhya  Pradesh;  an

 (b)  if  so,  the  result  thereof  ?

 rhe  cecil
 of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  A.P.

 (a)  and  (b).  The  Madhya  Pradesh  Industrial  Development  Corporation  have  complete d
 survey  of  the  24  districts  of  the  State  by  reputed  consultant  and  the  survey  of  the  remaining  dis-
 tricts  are  expected  to  be  completed  shortly.  Potential  surveys  of  all  the  industrially  backward
 States  including  Madhya  Pradesh  have  been  carried  out  by  the  Inter-Institutional  Teams
 sponsored  by  Industrial  Development  Bank  of  India.  Industrial  potential  surveys  of  14  back-
 ward  districts  of  the  State  have  also  been  conducted  by  the  Development  Commissioner  (5215 11
 Scale  Industries)  of  which  8  districts  are  inhabited  by  Adivasis/Tribal  People.

 As  regards  the  facilities/concessions  available  for  the  establishment  of  the  industries  in
 in  backward  areas/adivasi  districts  in  M.P.  ,  out  of  4§  districts,  36  districts  have  been  identified
 by  the  Central  Government  as  backward  eligible  for  concessional  finance.  Out  of  these,  8  dis-
 tricts  (21  blocks)  have  been  made  eligible  for  central  subsidy  scheme  1971  and  Income  tax
 concessions.  The  National  Small  Industries  Corporation  supplies  machinery  to  the  entrepreneurs
 of  the  District  covered  under  concessional  finance,  on  ire  purchase  basis  at  concessional  rate
 of  interest.  Rs.  50°73  lakhs  have  been  reimbursed  by  Government  of  India  until  now  towards
 subsidy  for  establishment  of  Industries  in  Backward  areas.

 23



 Written  Answers  Phalguna  27,  1897  (Saka)

 आदिवासी  क्षत्रों  ग  विकास

 683.  श्री  वसन्त  साठ  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  देश  में  आदिवासी  क्षेत्र  के  ale  एकीकृत  विकास  के

 लिए  एक  नया  दृष्टिकोण  अपनाया है  ;

 यदि  तो  योजना  बनाने  संबंधी  महत्वपूर्ण  बातें  क्या  कार्यक्रम  में  क्या-क्या  बातें

 शामिल  है  कौर
 प्रत्येक

 राज्य  में  वह  कितने  क्षेत्र  पर  लागू  होगा  उससे  कितने  लोग  लाभान्वित

 होंग े;

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  ग्रा दिवा सी  क्षेत्रों  में क्रियान्वित  की
 गई  विभिन्न  योजनाओं

 के  क्रियान्वयन-कार्यक्रम  कौर  उनकी  सुलतानों  का  मूल्यांकन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  र

 क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रस्तावित  कार्यक्रम  को  तीब्र  ate  प्रभावों

 कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  केन्द्रीय  विभाग  स्थापित  किया  we  यदि

 तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ  एच०  मोहसिन  )  जी  starr  राज्यों  से

 आदिवासी  क्षेत्रों  के लिए  उपयोजनायें  तैयार  करने  का  अ्रनरोध  किया  गया  है
 ।  उपयोजन  में

 भ्रादिवासियों  कीਂ  सदस्यों  का  एक  एकीकृत  दृष्टिकोण  लिया  गया  है  प्र  उन  व्यापक  उद्देश्यों  अरार

 नीतियों  का  भ्र भि ज्ञान  किया  गया  है  जो  अपनायी  जानी है  ।

 नये  तरीक  में  प्रत्येक  विशिष्ट  क्षेत्र की  श्रावयश्कताओं  संदर्भ  में  योजना  नीचे  से

 तैयार  करने का  प्रयत्न  किया जा  रहा  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  समस्त  ST-TITAT  क्षेत्र  को  व्यवहार

 एकीकृत  श्रादिवासी  विकास  परियोजनाओं  में  विभाजित  किया  गया  है  ।  ये  परियोजनाओं  अब  राज्य

 सरकारों  द्वारा  बनाई  जा  रही  जिसके  लिए  व्यापक  मागं  दर्शन  भारत  सरकार  द्वारा  जारी  किए

 गए  हैं  ।

 प्रा दिवा सी  विकास  के  लिए  कार्यक्रमों  में  शोषण  के  लिए  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  गई

 है  जिसमें  आदिवासी  क्षेत्रों  में  शराब  ऋणग्रस्त ता  की  समस्या  से  प्रभावकारी  ढंग  से  निपटने

 भूमि  हस्तास्तरण  इत्यादि  जैसी  कुछ  नीतियों  का  पुनरीक्षण  श्रमिक  कार्यक्रमों

 में  लघु  सिचाई  ऋण  तथा  विपणन  की  कृषि  तथा  प्रशासनिक  ढांचे

 (sRreEeaz)
 को  मजूबत  करना  इत्यादि  शामिल  हैं  ।

 Sql  में  राज्य  द्वारा  किए  गए  सम्पूर्ण  प्रयत्नों  को  व्यवस्था है
 जिसमें  राज्य  योजना  का

 झपना  लागत  खच  कौर  केन्द्रीय  सरकार की  पर्याप्त
 झनतुपुरक

 सहायता  है  ।  आशा है  कि  विभिन्न

 कार्यक्रमों  खासकर  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम के  mea  मूल  संरचना  TAT

 सामाजिक  सेवायों  की  राज्य  योजना  द्वारा  की  जाएगी  ।  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  का

 उपयोग
 झा धिक  कार्यक्रमों  को  पूरा  करने  के  लिए  किया  जाएगा  ।

 (%  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना .  के  area  में  हाथ  में  लिए  गए  कार्य  क्रमों  का  पुनरीक्षण
 एकीकृत  प्रां दिवा सी  विकास  परियोजना  संरचना  का  एक  मुख्य  भाग  है  ।
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 नन

 गृह  मंत्रालय  में  एक  आदिवासी  विकास  स्कन्ध  कार्यक्रम  के  प्रभावी  तथा  तीब्र  कार्य

 स्वात  को  निश्चित  करने  के  लिए  स्थापित  किया  गया  है  |  एक  संयुक्त  सचिव  इस  प्रभाग  का

 प्रधान  है प्र ौर  इस  प्रभाग  में  उपयुक्त  तमंचा  क्यों  की  व्यवस्था  की  जा  रहो  है  +

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  पलकों  की  पदोन्नति

 684.  श्री  राज  सिंह  देव  क्या  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सचिवालय  सवा  में  ऐसे  want  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  15  वर्ष  से  भी  झ्र धिक

 सवा  काल  पुरा  कर  लिया  है  कौर  सरकार  ने  ऊंचे  वेतन  मानों  A  उन  को  पदोन्नति  के  लिये

 क्या  कदम  उठान  का  विचार  किया  है
 ?

 गृह  कार्निक  we  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  ait  मेहता  )  केन्द्रीय  सचिवालय  लड़की  सवा  का  1962  में  विकेन्द्रीकरण

 किया  गया  था  wie  इस  प्रकार  शिन  अवर  श्रेणी  लिपिकों  ने  15  ay  की  सेवा  पुरी  करली

 है  ;  उन  के  संबंध  में  सुचना  कार्मिक  श्र  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 2.  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  विभिन्‍न  ग्रेडों  में  नियुक्ति  विभिन्‍न  संवर्गों  में  समय  समय

 पर  स्वीकृत  ड्यूटी  पदों  की  निर्दिष्ट  संख्या  पर  की  जाती  है  ।  पदों  को  आवश्यकताओं  के  मनसा

 स्वीटी  किया  जाता  है  कौर  न  कि  निम्नतर  ग्रेडों  में  क्मेंचारियों  के  लिये  पदोन्नति  के  अवसर

 हटाने  की  दृष्टि  से  ।  फ़िर  भी  अवर  श्रेणी  लिपिकों की  ऊच्चतर  प्रेतों  में  पदोन्नति के  लिये

 सरका  ९  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाये  है

 (i)  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  नियम  1962  के  सवा  में  उच्च

 श्रेणी  लिपिकों  के  सभी  पदों  को  अवर  श्रेणी  ग्रेड  में  स  पदोन्नति  द्वारा  50

 प्रतिशत  तक  nat  श्रेणी  लिपिकों  में  से  वरिष्ठता  के  आधार  aaa

 fe  वे  योग्य  न  हों  ate  शेष  50  प्रतिशत  सीमित  विभागीय  प्रतियोगिता

 परिणामों  के  आधार  पर  भरा  जाता  है  ।  हाल  ही  यह  fara  गया

 है  कि  वरिष्ठता  द्वारा  को  बढ़  करर  75  प्रतिशत  कर  दिया  जायें  तथा

 तदनुरूप  सीमित  विभागीय '  प्रतियोगिता -  परीक्षा  द्वारा  भरी  जाने  वाली

 रिक्तियों  को  घटाकर  25  प्रतिशत  कर  जाय े।  इस से  afm

 अवर  श्रेणी  लिपिकों  को  पहल  से  जल्दी  पदोन्नति  पाने  में  सहायता  मिलेगी

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  सहायक  ग्रेड  में  50  प्रतिशत  रिक्तियां  1974  से

 उच्च  श्रेणी  लिपिकों  को  पहनती  के  लिये  भी  नियमित  रूप  से  उपलब्ध

 कराई  गई  जब  कि  प्रारम्भ  में  केन्द्रीय  सचिवालय  सवा  1962

 25  प्रतिशत  al  व्यवस्था  की  गई  थी  ।

 mani  झ्रधिकारो  के  स्तर  तक  केन्द्रीय  सचिवालय  संवादों  को  1962 (ii

 में  विकेन्द्रित  किया  गया  था  ।  विभिन्‍न  संवर्गों  के  बीच  कमेंचा  रियों

 विकेन्द्रीकृत  वर्गों  की  पदोन्नति  के  अवसरों  में  सुस्पष्ट  असमानता झ्र ों

 के  संबंध  में  प्राप्त  भ्रभ्यावेदनों  को  ध्यान
 में  हुए  विकेन्द्रीकरण  योजना

 कौ  कार्यप्रणाली  का  पुनरीक्षण  किया  गया  था  शौर  यह  निर्णय  किया  गया  कि
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 Answers

 विकेन्द्रीकरण  व्यवस्था  को  जारी  रखते  समय  बि केन्द्रीकृत  प्रेतों  में  पदोन्नति

 के  लिये  क्षेत्र  निर्धारित  करके  पदोन्नति  की  विषमता  को  घटाया  जाये  ।

 तदनुसार दोनों  पैरौओं  के  नियमों  को  26-11-1969  को  संशोधित  किया  गया

 था  ।  संशोधित  नियमों  के  अनसार  प्राधिकारियों  द्वारा  उन

 भ्र धि का  रियों  में  से  पदोन्नति  की  जा  सकती  है  जो  सेवा  की

 निम्नतम  शारवती  के  संबंध  में  निर्धारित  शर्तों  को  पुरा  करते  हो  तथा  इस

 विभाग  द्वारा  प्रति  वर्ष  निर्धारित  वरिष्ठता  के  रेजों  के  भीतर  कराते
 हैं

 ।

 तदनुसार  यदि  निर्धारित  रेज  के  भीतर  के  wae  श्रेणी  लिपिकों  को  किसी

 विशेष  संवर्ग  में  रिक्तियों  की  कमी  के  कारण  पदोन्नत  नहीं  किया  जा  सकता

 हो  तो  इस  विभाग  द्वारा  उन  की  बारी  में  पदोन्नति  के  लिये  aa  संवर्गों

 में  उपलब्ध  रिक्तियों  पर  उन  का  नांमाकन  किया  जाता  है  ;  इस  क्रिया

 विधि  वरिष्ठ  लिपिक  अपने  संवर्गों  से  बाहर  भी  पदोन्नति  पा

 सकते हैं  ।

 (iii)  ओवर  श्रेणी  लिपिकों  को  सचिवालय  प्रशिक्षण  तथा  प्रबंध  संस्थान  में

 आशुलिपिक  का  प्रशिक्षण  दिया  छाता  है  ate  उन  के  लिये  संचालित

 गाय  प्रतियोगिता  परीक्षा  में  महंता  प्राप्त  करने  पर  उन्हें  केन्द्रीय  सचिवालय

 प्रा शु लिपिक  सवा  के  ग्रेड
 '

 ग्रेड  -11)  की  नियुक्ति के  लिये  पात्र  बनाया  गया

 परीक्षा  में  प्रवेश  के  प्रयोजन  के  लिये  ऊपरी  वायु  सीमा  में  छूट

 25  ay  &  बढाकर  45  वर्ष  कर  दी  गई  है  ।  केन्द्रीय  सचिवालय

 आशुलिपिक  सेवा  के  ग्रेड  11)  कौर  ग्रेड

 में  सीधी  भर्ती  के  लिये  संघ  लोक  aaa

 तथा  सचिवालय  प्रशिक्षण  तथा  प्रबंध  संस्थान  द्वारा  प्रायोजित  खुली  प्रतियोगिता

 परिवारों  में  बैठने  के  लिये  अवर  श्रेणी  लिपिकों  के  लिये  भी  ऊपरी  ara

 सीमा में  25  वर्ष से  35  वर्ष तक  की  छूट  स्वीकार्य  सहायक  de

 में  सीधी  भर्ती  के  लिये  संघ  लोक  सवा  आयोग  द्वारा  संचालित  deni

 में  बैठने  के  लिये  शैक्षिक  अहर्ता  प्राप्त  लिपिकों  को  पात्र  बनाने  के  far  ऊपरी

 ि  सीमा  में  ६  देने  की  अनुमति  का  प्रश्न  भी  विचाराधीन  है  ।

 Power  Shortage  in  Madhya  Pradesh

 655.0  Shri  G.C.  Dixit  :  Willthe  Minister  of  Energy  be  pleased  to  state

 (a)  extent  of  shortfallin  power  in  Madhya  Pradesh  ;

 (b)  whether  Madhya  Pradesh  Government  have  submitted  to  Central  Government  any
 proposal  to  meet  this  shortage  ;  and

 (c)  if  so,  reaction  of  the  Central  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Prasad)  :

 (a)to(c):  The  present  availability  of  power  in  Maydha  Pradesh  is  about  96%  of  the
 requirement.

 Efforts  have  beer  made  to  afford  reliefto  Madhya  Pradesh  as  and  when  necessary  ficm  the
 Northern  Regional  Grid.  Several  generation  projects  scheduled  for  benefits  in  the  Fifih  plan
 Period  are  in  various  stages  of  execution  in  the  State
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 aq  1976-77  में  गजरात  के  लिए  आवंटन

 686.  श्री  डी०  डो०  देसाई  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गुजरात  राज्य  सरकार  द्वारा  वर्ष  1976-77  में  योजना  आवंटन  के  बारें  में

 कितनी  राशि  की  मांग  की  गई  थी  ate  इस  बारे  में  अन्तिम  रूप  से  कितना  आवंटन

 किया  गया  है

 इन  दोनों  के  बीच  कोई  अन्तर  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;  अ्रौर

 यदि  कोई  कटौती  की  गई  है  तो  ऐसे  प्रमुख  शशांक  कौन  कौन  से  हैं  जिनमें  कटौती

 को  गई  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ago  Fo  से  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  जिसमें  गुजरात  सरकार  के  प्रस्तावों  के  प्रारूप  का  क्षेत्रवार

 वितरण  झ्र  योजना  आयोग  द्वारा  राज्य  वार्षिक  योजना  1976-77  के  लिये
 अनुमोदित

 परिव्यय  बताया  गया  है  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  10453/76]

 विभिन्‍न  विकास  क्वा्यक्रमों  से  संबंधित  स्वीकृत  प्राथमिकताश्रों  कौर  प्रगति  की  गति  को

 ध्यान  में  रखकर  कल  योजना  आकार  कौर  उस  के  क्षेत्रवार  वितरण  का  निर्धारण  किया

 गया

 मस  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  को  आयात  लाइसेंस

 687.  श्री  भाल जी भाई  परमार  :  कपा  उद्योग  कौर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करा  कि

 क्या  मिस  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  क्रारंपोरेशन  को  पुनरावृति  आधार

 पर  वह  1975-76  के  लियें  grata  लाइसेंस  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 aw क्या  उक्त  कारपोरेशन  को  आयात  लाइसेंस  बिना  यह  कहे  कि  चहु  प्पनीविदेशी

 पंजी  को  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उपबंधों  के  अंतरगत  क्षम  दिया  शौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण

 उद्योग  फिर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०

 quae  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कार्पोरेशन  से  1975-76  के  लिये  कच्चा  माल

 प्रख्यात  करने  के  लायसेंस  की  स्वीकृति  हेतु  दिया  गया  आवेदन  विचाराधीन  है  |

 Constitution  of  Departmental  Promotion  Committee  in  Directorate  of  Census,  M.P

 688.  Shri  R.  K.  Sinha  :  Willthe  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  Departmental  Promotion  Comniittce  has  been  constituted  in  the  Directe-
 rate  of  Census,  Madhya  Pradesh ;  and

 (b)  whether  the  mzmbers  belonging.  to
 Scheduled

 Castes  and/or  Scheduled  Tribes
 have  been  included  in  the  Committee  as  per  rules
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 ha
 ह

 (a)  Yes,
 The  Deputy  Minister in  t

 r
 Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin  )  :

 (b)  Not  at  present,  Sir.  The  instructions  are  that  Ministries /De  partments  me
 ‘y

 endeavoua
 as  far  as  possible  to  nominate  a  scheduled  caste  /tribe  cfficc r  wl  ile  constituting  De  paiimcntal
 Promotion  Committees.

 सहकारी  आधार  पर  प्रबन्ध कोय  संसाधन

 689.  सरदार  स्वर्ण सिह  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  करा  कि

 क्या  4  1976  को  नई  दिल्‍ली  में  दिये  गये
 उन

 के  सुझाव के  अनुसरण  में

 aim  इंडिया  मैनेजमेंट  एसोसियेशन  सहकारी  अधार  पर  प्रबंध  संसाधनों  को  कत्  करने  पर

 सहमत  हो  गया  श्र

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  बातें  क्या  है
 ?

 उद्योग  शरीर  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  ८  राज्य  मंत्री  ato  पी०  अ्रौर

 अल  इंडिया  मैनेजमेंट  एसोसियेशन  एक  परामशंदायी  निकाय है  जिस  के  सदस्य  सहकारी

 कौर  निजी  क्षेत्र  के  प्रौद्योगिक  उपक्रम  हैं  ।  एसोसियेशन  ने  प्रबंधकीय  ate  इंजीनियरिंग  के  साधनों

 का  सहकारिता  के  धा ९  पर  एकीकरण  करने  के  सुझाव  पर  ध्यान  दिया  है  ताकि  विकास

 कार्यों  के  लिये  प्रौद्योगिकी  की  समस्या  at  बड़े  पैमाने पर  समाधान  किया  जा  सके  |

 विदेशी  गये  भारतीय  वैज्ञानिक  तथा  डाक्टर

 690.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  विदेश  जानें  वाले  भारतीय  वैज्ञानिकों  भर  डाक्टरों  की  संख्या  में  वृद्धि

 हुई  है
 र यदि  तो  गत  वर्ष  कुल  कितने  वैज्ञानिक  ate

 डाक्टर  विदेश  गये

 क्या  सरकार  ने  इस  के  क्लास  जानने  के  लिये  कोई  भ्रध्ययन  किया  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भाई  के०  शर  कोई

 ठीक  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  फ़िर  भी  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  भ्रनुसंधान  परिषद  एस०  कराई

 कार  )  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  रजिस्टर  के  प्रयासी  भारतीय  waar  में वर्ष  1975  के  दौरान

 210  वैज्ञानिकों  wie  115  चिकित्सा  कमियों  ने  aga  नाम  पंजीकृत  कराये  थे  ।  प्रवासी

 भारतीय  अनुभाग  में  पंजीकरण  स्वेच्छिक  है  ।

 ay  1971  में  विकासशील  देशों  से  विकसित  देशों  में  अन्त  राष्ट्रीय पेशेवर  कर्मियों के

 देशान्तर  मन
 जिस

 में  प्रतिभा-पलायन
 भी

 शामिल
 है

 के  विषय
 पर  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान

 परिषद्‌  के  जन  शक्ति  प्रभाग  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संस्थान  प्रशिक्षण  प्र  अनुसंधान  (To  एन०  argo  टी ०

 ए०  कार  )  परियोजना  के  अध्ययन  कायें  में
 भाग  लिया  था  ।  इस  अध्ययन  में  यह  पाया  गया
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 कि  facefy  श्रेष्ठ  प्रशिक्षण  के  पेशे  के  संबंध  में  विस्तृत  कौर  भ्रध्ययन

 के  दौरान  स्वजन  के  ऐसे  महत्वपूर्ण  कारण  थे  जिनका  प्रभाव  वैज्ञानिकों  aria
 पर

 विकासशील  देशों  से  विक्सित  देशो  में  जाने  पर  पड़ा ।

 एण्  ato  ए०  अनार  डी०

 691.  श्री  afr  भूषण  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  एसोसियेशन  साफ़  वालंटरी  एजेंसीज  फ़ार  रुरल  डेवलपमेंट

 श्र  एमनेस्टी  इन्टरनेशनल  के  बीच  संबंधों  के  बारे  में  जानकारी  है  कौर  यदि
 तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  है  ;

 क्या  भारत  में  इन  दोनों  संगठनों  के  पदाधिकारी  एक  ही  व्यक्ति
 हैं  ;

 अवार्ड  नक्सलवादियों  को  कितनी  राशि  दी  गई  है  ;  कौर

 बंगलादेश  में  ध  ने  कितनी  ate  किन  किन  परियोजनाओं  पर  घाम  शुरु

 किया  तौर  पूरा  किया  ait  इन  संगठनों  की  अर  से  कौन-कौन  अधिकारी  बंगलादेश  गये

 तथा  उन्होंने  क्या  कया  काम  शुरु  कौर  पुरे  किये  ?

 सरकार  को  उपलब्ध गह  मंत्री  के०  ब्रह्मानन्द  :  शौर

 सुचना  के  अनुसार  श्री  तय  प्रकाश  जो  एसोसियेशन  साफ़  वालंटरी  एजेंसी  फ़ार  रुरल

 डेवलप्मेंट  के  भी  were  हैं  के  कहने  पर  1968  में  एमनेस्टी  इन्टरनेशनल

 की  एक  शाखा  दिल्‍ली  में  स्थापित  की  गई  थी  ।  एम्ननेस्टी  इन्टरनेशनल  को  इस  शाखा  का  कार्यालय

 दिल्ली  में  उसी  स्थान  पर  स्थित  है  जहां  का  ।  इस  शाखा  की  कार्यकारिणी  समिति के  तीन

 सदस्य  के  भी  पदाधिकारी  हैं  ।

 सरकार  के  पास  एसी  कोई  सुचना  नहीं  है  ।

 सरकार  को  बंगला  देश  में  द्वारा  हाथ  में  ली  गई  किन्ही  योजनायें

 यदि  कोई  तथा  इस  संबंध  में  प  के  पदाधिकारियों के  बंगलादेश  में  जाने  की  कोई

 कारी  नहीं  है  ।

 इंधन  श्रनुषंघान  धनबाद  द्वारा  तैयार  किया  गया

 बायलर  का  डिजाइन

 692.  श्री  पी०  गंगा  देव :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंधन  ग्रनुसंधान  धनबाद  ने  एक  ऐसे  बायलर  का  डिजायन  तैयार  किया है
 ate  उसका  निर्माण  किया  है  जिसमें  धान  की  भूसी  को  जलाकर  बहुत  अधिक  गईं  हवा  पैदा  की  जाती

 शौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?
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 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  के०  गुजराल )  ate  केन्द्रीय  इंधन

 झनुसघान  संस्थान  ए  फ०  कार  सर  घान  की  भूसी  को  जलाने  के

 लिये  एक  नवीन  कम्बस्टर  की  की  ofrecer  तैयार  की  है  ।  इसे  कम्बस्टर  के  दो

 घटक  हैं  जिसका  एक  भाग  कम्बस्टर  शरीर  दूसरा  वायु  तापक  एकक  हीटर  है  ।

 गीकी-एयर  होटल  यूनिट  ने  यांत्रिकता  भूसी  शुष्ककों  को  लगतार  हवा  प्रदान  करने  की  अपनी

 क्ष  मता  स्थापित  की  है  ।  यहं  afar  भू wat  को  तत्परता  से  जलाने  के  लिये  सक्षम  अर  संतति है  ।

 इस  यूनिट  को  वितरित  far  गये  ताप  में  से  चालीस  प्रतिशत  से  अधिक  भ्रंश  निष्काषित  करने  की  क्षमता

 ह  ।

 सहकारी  समितियों  की  राज्य-वार  संस्था

 693.  श्री  फ्यालाल  बारुपाल  :  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  इस  समय  सहकारी  समितियों  की  राज्य-वार  कुल  संख्या  कया  हु
 ?

 उद्योग  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी०  :  उपलब्ध  नवीनतम

 सुचना  30  1974 को  समाप्त  हुये  सहकारी  वर्ष  के  बारे  में  है  ।  विभिन्न  राज्यों में  उस
 तारीख

 को  जितनी  सहकारी  सोसायटियां  उनकी  कुल  संख्या  अनुबन्ध  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 30-  Spears  Sy
 राज्यवार  ३  ब्या 6-1974  को  भारत  में

 सहकारी

 सोसायटियों ों  को

 राज्य/केन्द्र  शसित  क्षेत्र  30-6-1974

 को  सहकारी

 सोसायटियों  की

 सख्या

 आंध्र  प्रदेश  33975

 असम  6961

 25991 बिहार

 22669 गुजरात

 12133 हरियाणा

 3676 हिमाचल  प्रदेश

 1313* जम्म  तथा  काश्मीर

 18672 कर्नाटक

 7798 केरल

 प्राथमिक  सोसायटियों  के  बारे  में  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 मध्य  प्रदेश  18229

 46656
 महा  राष्ट्र

 मणिपुर
 1710

 71
 मेघालय

 नागालैंड
 173

 उड़ीसा  .
 7000

 पंजाब  21375

 राजस्थान  15560

 सिक्किम  327*

 19999
 तमिलनाडु

 699
 त्रिपुरा

 45589 उत्तर  प्रदेश

 19435 पश्चिमी  बंगाल

 अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह
 208

 अरुणाचल  प्रदेश  76

 चंडीगढ़
 417

 र  ए  ॥  स्‍ ut  26
 दादरा  तथा

 र
 हवेली

 दिल्ली  2303

 429 दमन  तथा  दीव

 33 लक्षद्वीप  >

 176 मिजोरम

 पांडिचेरी  219

 333603 सम्पूर्ण  भारत
 ——  ne

 *  *उन  यतीम

 are  प्रदेश  में  गाँवों का  विद्युतीकरण

 694.  श्री  बाई०  ईश्वर  रेडडी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  wie  प्रदेश  में  केवल  30  प्रतिशत  गांवों  का  विद्युतीकरण  झरा  है  ;
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 क्या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  arta  राज्य  में  वित्तीय
 वर्ष  1976-77  के  दौरान  ate  अधिक  गांवो  का  विद्युतीकरण  करने  का  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sito  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  :  1-3-1976  की  स्थिति  के

 ey  प्रदेश  में  विद्युतीकरण  गांवों  का  प्रतिशत  39.  8  है  ।

 हां  ।

 कार्यक्रम  को  श्रमी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 केरल  श्रमवारि  कागज  परियोजना  पर  खच

 695.  थ्रो  रामचन्द्रन  कडनाफ्ल्ली  :  कया  उद्योग  att  नागरिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  केरल  श्रमवारि  कागज  परियोजना  पर  wae  तक  कुल  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  है  ?

 उद्योग  घोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  केरल  न्पूजप्रिट

 प्रायोजना  पर  29  1976  तक  कुल  378.79  लाख  रुपए  का  व्यय  किया  गया  है  |

 Percentage  of  Villages  Electrified

 696.  Shri  M.C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  state  :

 (a)  percentage  of  villages  in  the  country  which  have  so  far  been  electrified  ;

 (b)  whether  the  power  department  could  not  achieve  its  target  during  |  दै he  First,  Second  and
 Third  plans’  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  Siddheshwar  Prasad).
 (a)  Upto  villages  have  been  electrified  in  the  country.

 (b)  No  target  for  rural  electrification  was  laid  down  in  the  Fir  St  plan  The  position  in
 regard  to  the

 Second
 and  Third  Plans  is  as  under

 ee om,  न

 Villages  रं Ai ray ctrified

 Plan  Target  Acheieve-
 ment

 Second  .  10.059  14.456

 Third  19.898  23.394

 (c)  Does  not  arise
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 ह

 Reopening  of  Dalmia  Dadri  and  Swai  Madhopur  Cement  Factories

 697.  Shri  Hari  Singh:  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  be  pleased
 tw  State

 (a):whether  two  cement  factories  named  Dalmi  Dadri  Cement  Factary  and  Swai
 Mathopur  Cement  Factory,  after  having  remained  closed  for  a  long  time  have  been  restarted
 by  Government  by  incurring  huge  expenditure  thereon  ;

 (b)  if  so,  the  expenditure  incurred  thereon  ;  and

 (c)  their  production  capacity  at  present  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  B.P.
 Maurya)  :  (a)  and  (0)  :  The  cement  factory  at  Sawaimachojpur  of  M/s  Jaipur  Udyog  Limited
 ha;  remaine?  closed  from  the  9th  September,  1975.  The  State  Bank  of  India  has  been  examir-
 ing  various  measures  for  injecting  additional  funds  to  enable  the  unit  to  resume  production.  A
 new  Committee  of  Minagement  has  been  constitute  as  a  precom  tition  for  the  bank  to  sanction
 fresh  lagns  and  for  Government  to  provide  certain  concessions  to  improve  the  Viability  of
 this  unit  these  concessions  will  become  effective  only  when  procuction  starts  again.

 2.  As  regards  the  Dalmia  Dadri  Cement  Factory  the  unit  closed  cown  on  19-12-1976
 It  resumed  production  for  a  few  days  between  20-2-1976  and  24-2-1976  but  ceased
 production  again  from  25-2-1976.  The  unit  has  been  asked  to  approach  the  bank  for  sanction
 of  a  loan  for  meeting  its  financial  requirements  after  getting  a  viability  report  prepared  from  a
 Competent  technical  agency.

 (c)  The  installed  capacity  of  Sawaimathopur  factory  is  10,00,000  tonnes  of  cement  per
 year  and  that  of  M/S.  Dalmia  Da‘tri  is  2,39,000  tonnes  per  year.  Actual  production  in  recent
 years  has  been  as  follows

 (In  tonnes)

 1972  1973  1974  1975  1976

 Sawaimadhopur  688302  676801  472065  292884

 Dalmia  Da‘*ri  176304  195431  127193  131637  3492

 Agreement  to  Supply  Electricity  to  Nepal  by  Bihar  State  Electricity  Board

 698.  ShriK.M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleaSed  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  the  Bihar  State  Electricity  Board  has  entered  into
 a  long  term  agreement  with  Nepal  for  the  generation  and  supply  of  power  in  Nepal  ;

 (b)  waether  the  above  Board  has  sought  funds  from  the  Centre  for  this  purpose  ;

 (c)  ifso,  the  amount  sought  ;  anc

 (a)  reaction  of  Government  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Prasad)  :
 (8)  :  The  Bihar  State  Electricity  Boar  ave  not  eNtered  into  a  long  (term  agreement
 with  His  Majesty’s  Government  of  Nepal  for  the  generation  and  a  supply  (of  power  in  epal.
 However,  there  15  an  arratgement  uncer  which  the  Bihar  State  Electricity  Board  and  Nepal
 exchange  power  for  supply  to  border  towns.

 (b)  to  (4)  .  Do  not  arise.
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 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  बचत  र  पूंजी  निवेश  में  कमी

 699.  श्री  wea  सेठी  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे

 कि

 क्या  को  पता  है  कि  बचत  ate  पूंजी  निवेश  के  स्तर  में  कमी  होने  के

 साथ  1973  के  पश्चात्‌  संगठित  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  रोजगार  में  कमी  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  शौर

 तत्सम्बन्धी  चुनौतियों  का  मुकाबला  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 उद्योग  श्र  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  से

 संगठित  क्षेत्र  1973  में  रोजगार  के  बारे  में  सूचना  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है

 लय  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  ठी  इससे  पता  चलेगा  कि  संगठित  प्राइवेट

 क्षेत्र  ate  सरकारी  क्षेत्र  में  दोनो  में  कुल  रोजगार  में  1973-74  में  2. 4  प्रतिशत  ate  1974-

 75  में  पिछले  वर्ष  को  तुलना  में  1.9  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  1973-74

 में  रोजगार  में  8  प्रतिशत  की  गिरावट  ars  थी  कौर  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  उसमें  2  प्रतिशत  की

 की  वृद्धि  हुई है  ।  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  1973-74  में  रोजगार  में  गिरावट  को  कारण

 बहुत  कुछ  कोकिंग  कोयले  की  खानों  का  गेर  सरकारी  क्षेत्र  से  सरकारी  क्षेत्र  में  परिवहन  किया

 बिजली  की  कमी  का  ऊर्जा  संकट  एवं  wer  कारण  बताये  जाते  हैं  जिनका  उस  वर्ष  प्रौद्योगिक

 वुद्धि  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  था  ।  औद्योगिक  वृद्धि  को  झाग  बढ़ाने  के  उपायों  के  अलावा  जिसका

 रोजगार  की  स्थिति  पर  निश्चित  असर  पड़ने  की  संभावना  सरकार  ने  उद्योग  में  छटनी  जबरन

 छुट्टी  कौर  तालाबन्दी  का  सहारा  लेने  को  रोकने  के  लिये  हाल  ही  में  प्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में

 संशोधन  करने  के  लिये  कदम  उठाये  हैं  ।

 Prices  of  Khadi  garments

 700.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar}  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  prices  of  Khadi  garments  have  gore  up  by  100  percent  during  the  last  two
 years  ;  2105

 (b)  if  So,  increase  in  the  wages  of  workers  engaged  in  this  industry  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  A.P.
 Sharma)  :  (a)  .  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 गोशा  के  नागरिकों  द्वारा  गोझा  सरकार  का  आरोप

 701-  श्री  इराज्मु  द  सँकरा  :  क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोरा  के  प्रमुख  नागरिकों  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार
 को  प्रस्तुत  गोवा  सरकार  पर  लगाये

 गए  आरोपो  के  बारे  में  दिनमान  स्थिति  क्या  है  ;  कौर

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
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 गृह
 कामिक  श्र  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  होम  ate  दमन व  दीव  के  मुख्य  मंत्री के  विरुद्ध  लगाए

 आरोपों  का  दिनांक  21  1975  का  एक  ज्ञापन  दमन  व  दीव  के  उप-राज्यपाल  को  प्रस्तुत

 किया  गया  था  ।  नियत  कार्य-विधि  के  अनुसार  दमन  व  दीव  के  मुख्य  मंत्री  की  टिप्पणियां

 मांगी  गई  थीं  ।  मुख्य  मंत्री  की  टिप्पणियों  का  अध्ययन  करने  के  बाद  यहँ  आवश्यक  समझा  गया  कि

 कुछ  आरोपों  के  सम्बन्ध  में  कौर  आगे  स्पष्टीकरण  मांगें  जाएं  शौर  ये  स्पष्टीकरण  भी  अब

 हो  गए  हैं  ।  मामले  पर  आगे  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 काय cr
 बाद  में झ्रारोपों  के  कुछ  ग्न्य  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  इन  पर  भी  नियत  O14  घि  के  अनुसार

 कारवाई  की  जा  रही  है  ।

 आत्महत्या
 के  मामले

 702.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  कया  गृह  मंत्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 wires  त्या  की  कितनी  घटना गत  तीन  वर्षों  के  दौ  विवाद  तथा  देश  में  1५

 हुई  हैं  तौर  उनकी  प्रतिशतता  क्या  है  ;  कौर

 इन  में  से  कितने  बेरोजगार  व्यक्तियों  ने  व्यवहार  तथा  राज्यवार  आ्रात्महत्या  की  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ  एच  मोहसिन )
 :  श्र  सम्पूर्ण  सुचना

 1973 तक  के  वर्षों के  लिये  उपलब्ध है  ।  वर्ष  1971,  1973 के  लिये  अपेक्षित  सुचना

 का  विवरण  संलग्न है
 ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल०
 ठी०  --10455/  76]

 बजट  के  पश्चात  मूल्य  निर्धारित  करने  हेतु  विशेष

 सेल  की  सहायता

 703.  at  भान  सिह  भौरा  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूति  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बजट  से  पुर्व  और  बजट  के  बाद  की  अवधि  में  होने  वाली  बनाव टी

 सट्टेबाजी  तथा  मूल्यों  में  को  रोकने  हेतु  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ;

 =
 क्या  सरकार  ने  बजट  के  बा  ५  र  ed  निर्धन  NN  करने  हेतु  विशेष  सैल  af  त  करने  का

 निर्णय  किया  है  ;  तौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 उद्योग  कौर  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sx
 ता  ए०  ato  :  जी  att

 बजट  से  पहले  कौर  बजट  के  पश्चात्‌  की  अवधि  में  कृत्रिम  सट्टेबाजी  तथा  मूल्यों
 में  उतार-चढ़ाव  को  रोकने  कौर  उचित  मूल्य  की  दुकानों  में  अनावश्यक  पदार्थों  तथा  श्राम  खपत  की
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 वस्तु ग्न ों  की  उपलब्धता  बनने  रखने  के  लिये  18  1976  से  भ्रप्रिम  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 इस  बारे  में  किये  गये  उपाय  नीचे  दियें  गये  हैं  ——

 (i)  उत्पन्न  शुल्क  कर्मचारियों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  निदेश  दिये  गये  हैं  कि

 बजट  के  पेश  किये  जाने  तथा  कारखानों  तथा  गोदामों  से  उन  वस्तुश्नों  का  नियमित

 विकास  बना  रहे  जिन  र  उत्पादन  शुल्क  लगता  है  ।  यह  इस  बात  को  सुनिश्चित

 करने  के  लिये  है  कि  बजट  से  पहले  की  अ्रवधि  में  वस्तुओं  की  सप्लाई  में  अकस्मात

 कोई  वृद्धि  न  जिससे  जमाखोरी  को  बढ़ावा  मिले  ।

 (ii)  राज्य  सरकारी  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  निदेश  दिये  गये  हैं  कि  विनिर्मित

 च» वस्तुभ्नों  का  निर्वात  निकास  वितरण  व्यवस्था  के  माध्यम  से  शीघ्रता  से  होता

 ताकि  वे  उपभोक्ताओं  को  बजट  से  पहले  के  मूल्यों  पर  मिलती  रहें  ।

 (11)  पैकेज  में  रखी  गयी  वस्तु  1975  को  सख्ती से  लागू

 किया  जा  रहा  है  ।  इसके  निर्माता  का  नाम  तथा  मूल्य  का  लिखा

 जाना  श्रनिवाय ंहै  ।  यह  आदेश  उपभोक्ता  संरक्षण  सम्बन्धी  एक  आवश्यक

 उपाय  के  रूप में  2  1975 से  लागू  fear  गया है  ।  इस  विनियम

 का  एक  मुख्य  उद्देश्य  पहले  की  तरह  बजट  से  पहले  कौर  बजट  के  बाद  की  जाने

 वाली  बेईमानी  को  समाप्त  करना  था  ।

 (iV)  राज्य  सरकारों  से  यह  सुनिश्चित  करने  का  अनुरोध  भी  किया  गया
 है  कि

 बजट

 के  दौरान  बेईमानी  समाप्त  करने  के  लिये  मूल्य  तथा  स्टाक  दर्शाने  सम्बन्धी  झ्रादेशों

 को  उपभोक्ता  संरक्षण  के  एक  qa  उपाय  के  रूप  में  कड़ाई  से  लागू  किया

 जाता  रहे  ।  आपात  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  से  इन  आदेशों  को  ae  अधिक

 तेजी  से  लगू  किया
 जा  रहा  है  ।

 (४)  राज्य  सरकारों  को  निदेश  दिया  गया  है  कि  वे  क्षेत्रीय  स्तर  पर  इनकी  व्यवस्था

 करें  :--

 जहां-कहीं  भी  उपभोक्ता  से  यह  शिकायत  मिले  कि  उनके  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों

 में  माल  की  कमी  है  या  माल  नहीं  वहां  या  उप-थोक  विक्रेता

 से  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्षेत्रीय  प्राधिकारी  शीघ्र  व्यवस्था  करेंगे  ।

 जहां  पर  इस  व्यवस्था  से  कभी  दूर  नहीं  की  जा  सके  वहां  से  टेलीफोन/तार

 द्वारा  शीघ्र  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  विभाग  को  इसकी  सुचना  दी

 जो  सम्बन्धित  क्षेत्र  को  विनिर्माताश्ों  के  माध्यम  से  शीघ्र  स्टाक  पहुंचाने

 की  व्यवस्था  करेगा  |

 2  1976  को  हुई  नागरिक  पूर्ति  सम्बन्धी  सलहकार  जिसमें

 विनिर्माताओओं  ate  उपभोक्ताओं  के  प्रतिनिधि  शामिल  की  बठक  में  नीचे  दीਂ  गई  व्यवस्था  लागू

 करना  स्वीकार  किया  गया

 (i)  विनिर्मित  तथा  व्यापार  प्रतिनिधि  ara  sega  तथा  श्राम  ada  की  वस्तु ग्र ों

 कीं  उपलब्धता  रखने  के  लिये  कदम  उठाते
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 (ii)  बजट  प्रस्तावों  के  फलस्वरूप  नृत्यों  में  होने  वाली  कमियों  को  पैकेज  में  बन्द  की  गई

 वस्तुझ्नों  पर  भी  लागू  किया  चाह  उन  पर  कोई  भी  माह  अंकित  कयों  न

 परन्तु  बजट  प्रस्तावों  के  कारण  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  की  स्थिति  में  बढ़े  हुये  मूल्य

 केवल  उन  पैकेजों  पर  लाग  होंगे  जिन  प्र  माचे/श्रप्रैल,  1976  afer  लोगा  ।

 (111)  विनिर्मित  घटे  हुए  तथा  बढ़े  [2 1  दोनों  ही  प्रकार  के  मूल्यों  की  घोषणा

 पत्रों  में  करेंग  और  aud  वितरकों  तथा  खुदरा  fast  के  माध्यम  से  संशोधित
 ०

 कौर  उनकी  प्रतियां  नागरिक  पूर्ति  तौर  सहकारिता  विभाग मूल्य  सूचियां  भेजेंगे

 तथा  सभी  तथा  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  के  खाद्य  कौर  नागरिक  पूर्ति  विभागों

 को  संशोधित  मूल्य  उन  पैकेजों  पर  afr  किये  जायेंगे  जिन  पर

 विनिर्माण  का  महीना  1976  तथा  उसके  बाद  के  महीने  अंकित  होंगे  ।

 नागरिक  पूर्ति  सम्बन्धी  सलाहकार  समिति  की  विशेषज्ञ  ठक  में  बजट  प्रस्तावों  के  ग्रा धार  पर

 mae  Feat  और  अम  खपत  की  वस्तुयें  के  मूल्यों  में  करने  के  लिये

 मार्गदर्शक  सिद्धान्त  तैयार  करने  में  सहायता  देंने हेतु  एक  परिचालन  समिति  गठित  की  गई  ।  यह

 बैठक  17  1976  को  बुलाई  जा  रही  है  ।  इससे  बजट  के  बाद  की  अवधि  में  gravy  वस् तुझ ों

 शर  श्राम  खपत  की  वस्तु ग्र ों  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  सम्बन्धी  उपाय  शीघ्र  करने  में

 यता  मिलेगी  ।

 जी  नहीं  ।  फिर  उद्योग  शर  नागरिक  पत्ति  मंत्रालय  में  एक  विशेष  सैल  बनाया

 गया  बजट  प्रस्तावों  के  आधार  पर  झ्रावश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  परिवर्तन  करने  के  लिये

 मार्ग दशक  तैयार  करेगा  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 इन्डोनेशिया  तथा  मलेशिया  के  साथ  औद्योगिक  सम्बन्ध

 704.  श्री  डी०  Sto  क्या  उद्योग  शर  नागरिक  मंत्री  ae  बताने  की

 दर्पा  करेंगे
 कि

 क्या  एक  सरकारी  दल  ने  इण्डोनेशिया  तथा  मलेशिया  के  साथ  श्रौद्योग्िक  सम्बन्ध

 स्थापित  करने  के  ve  से  1976  में  इन  देशों  का  दौरा  किया  था  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ;

 क्या  इण्डोनेशिया  में  किन्हीं  संयुक्त  परियोजनाओं  पर  विचार  किया  जा  रहा

 शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रूप-रेखा  कया  है  ?

 उद्योग  श्र  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एं०  सी०  :  जो
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 इस  दल  के  मलेशिया  ale  इंडोनेशिया  का  दौरा  करने  का  उद्देश्य  उन  देशों  में  अपने

 देश  का  रूप  श्रौद्योग्िक  दृष्टि  से  एक  समृद्धशाली  wiz  विविधीकरण  के  क्षेत्र  में  परिपूर्ण  होने  की  व्यापक

 तस्वीर  प्रस्तुत  करने  वाले  देश  के  रूप  में  प्रदर्शित  करना  था  ate  जो  aa  sar  विकासशील  मित्र

 देशों  at  अपनी  ग्रीवा  विशेषज्ञता  तथा  प्रबन्ध कुशलता  को  देने  की  स्थिति  में  था  अ्रौर

 वह  उन्हें  देना  भी  चाहता  था  ।  यह  परामशंदाई  सेवाशर्तों  प्रबन्ध  संसधनों  are  सम्बद्ध  सुविधाओं  की

 टर्न-की  परियोजनाओं  तथा  संयत  उद्योगों के  रूप  में  हो  सकेगी  ।  भारत  wast  श्रनभवों  का

 ग्रौद्योगीकरण  के  लिये  उचित  कच्चे  साल  का  चुनाव  तथा  संयंत्र  के  एकक  का  आकार

 निर्माण  प्रक्रिया  में  कितनी  गहन  पूंजी  अथवा  श्रम  यह  निर्धारित  उचित  प्रौद्योगिकी  के

 चुनाव  ग्रोवर  लघु  तथा  सहायक  उद्योगों  के  विकास  कौर  देश  के  सम्पूर्ण  औद्योगिकीकरण  मैँ  उनके  महत्व

 के  बारे में  भी  कर  सकेगा  ।  इस  उद्देश्य  को  पुरा  करने  तथा  सूचना  के  अन्तर  को  कुछ  हुद

 तक  समाप्त  करने  में  जो  कि  इस  समय  दक्षिण-पुर्व  एशिया  के  देशों  तथा  भारत  के  die  विद्यमान

 सफ़ल  रहा

 इस  दल  के  मलेशिया के  दौर ेके  समय  17  करोड़  रुपये के  मलय  के  3K  120  मेंगा

 के  बायलरों  की  के  लिये  राष्ट्रीय  बिजली  ars  से  एक  क्र यादेश  प्राप्त  करना  सम्भव  हो  सका

 था  ।  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  तथा  मलेशिया  के  एक  उपयुक्त  संगठन  के  बीच  विद्युत

 टॉस फ़ाम रों  तथा  स्विचंगयरों  के  निर्माण  के  लिए  एक  azar  sae  स्थापित  करने

 की  सम्भाव्यता  का  भी  पता  लगाया  गया  था  |

 दल  के  इंडोनेशिया  के  दौर  क  उस  देश  की  सुती  वस्त्र  मशीनों  के  निर्यात  की  सम्भाव्यनायें

 भी  देखी  गई  थीं  कौर  बहुंत  अधिक  सम्भावना  हैं  कि  सूती  वस्त्र  मशीनों  के  निर्यात  के  लिये  20-30

 करोड़  रुपये  के  क्रयादेश  झ्रागामी  कुछ  महीनों  में  प्राप्त  हो  जायेंगे  बात  कि  श्रस्थोगित  भुगतान  की  शर्त

 पर  सप्लाई  करने  में  बैंक  गारन्टी  जसी  कुछ  समस्यायें  हल  हो  जायें  ।  इंजीनियरी  उत्पादों  जिनमें

 गाड़ियां  भी  सम्मिलित  हैं  के  व्यापक  क्रयादेश  प्राप्त  होने  को  आशा  हैं  ।

 तथा  मलेशिया  में  पहले  से  ही  बड़ी  संख्या  में  संयुक्त  उद्यम  चलाये  जा  रहे

 इंडोनेशिया  में  कछ  भी  स्थापित  किये  गये  हैं  ।  इन  दोनों  देशों  में  कुछ  at  उद्यमों  के  स्थापित  करने

 पर  विवार  किया  जा  रहा  हैं  ।  हिन्दुस्तानਂ  मशीन  टूल्स  तथा  इंडोनेशिया  की  एक  पार्टी  के  बीच

 संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में  एक  मशीन  टल  प्लांट  की  स्थापना  के  लिये  भी  सम्भाव्यता  अध्ययन  किये

 जा  रह

 कम्प्यूटर  प्रौद्योगिकी

 705.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  इलेक् टा निको  मंत्री  यह  बताने  की  war  करेंगे  कि

 क्या  भारत  कम्पयूटर  प्रौद्योगिकी  में  निपुणता  प्राप्त  कर  रहा  है
 ?

 यदि  तो  कम्प्यूटर  निर्माण  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  हुई  प्रगति  का  संक्षिप्त  ब्यौरा

 कया  हैं  ;  कौर

 कम्प्यूटर  निर्माण तु  ग्र नक् रम  प्रौद्योगिकी  का  ज्ञानਂ  प्राप्त  करने के  लिये  क्या  प्रयास

 किये  जा  हैं  ?
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 लिखित

 उत्तर

 प्रवान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री

 (aired  इंदिरा  गाँधी  )  :  देश  ने
 श्रभिकलित  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  कई

 बातों  पर  काफ़ी  उच्च  कुशलता  प्राप्त  कर  ली  है  ।

 तथा  श्रभिकलितव  उत्पादन  के  क्षेत्र  हैदराबाद  स्थित  भारतीय  इलेक्ट्रानिकी

 निगम  पिछले  दो  वर्षों  से  ठी०  डी०  तथा  टी ०  डी०  किस्म  के  ऐसे

 कलियों  का  विनिर्माण  कर  रहां  जिनमें  प्रतिनिधिक  जटिल  एवं  परिष्कृत  किस्म  की  यंत्र-सामग्री

 प्रयुक्त  होती  है  ।  भारतीय  इलैक्ट्रानिकी  निगम  लिमिटेड  द्वारा  विनिर्मित

 52  श्रभिकलित  देश  में  विभिन्न  स्थानों  में  प्रयोग  में  लाये  जा  रहे  हैं  एकਂ  कौर

 उपान्त  संघटक  पुर्जो  तथा  दूसरी  ale  उत्पादन  सम्बन्धी  प्रौद्योगिकियों  के

 बीच  जो  खाई  विद्यमान  उसे  पाटने  के  लिये  अरब  प्रयास  किये  जा  रहे  है  ।  इलेक्ट्रानिकी

 विभाग  इस  दिशा  में  जो  प्रयास  कर  रहा  है  उनमें  उपान्त  उपस्कर  तथा  यंब्रेतर-सामग्री

 मूलभूत  यंत्रेतर  यंत्रेतर  श्रौजार
 प्रौद्योगिक  यंत्रेतर-सामग्री  शामिल

 का  उत्पादन  करने  के  लिये  धन  की  व्यवस्था  लघुकाय  उपान्त  उपस्करों के  विनिर्माण  के  लिए

 लाइसेंस  प्रदान  तथा  अपेक्षाकृत  बड़े  उपान्त  शप्रभिकलित  स्मृति-तख़्तों

 तथा  ग्रधेचालक  संघटक  पुर्जों  के  लिये  उत्पादन-का्यक्रम  तैयार

 करने  के  उपाय  करना  शादी  शामिल  हैं  |

 दामोदर नदी  के  जल  का  दूषण

 706.  श्री  नरेन्द्र  कुतार  सावों  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दामोदर  घाटी  निगम  के  अधिकारियो ंने  दामोदर  नदी  की  निचली  धारा  की

 आर  पड़ने  वालेਂ  रानीगंज  के  लोगों  को  qifarat  महामारी  फैलने  के  खतरे  से  सावधान  किया  था

 क्या  इससे  50  से  ्र  क  व्यक्ति  ग्रस्त
 हुये  हैं  10  व्यक्ति  पहले ही  मर  चुके

 हैं  ;

 (7)  यदि  gi,  तो  दामोदर  घाटी  निगम  ने  समय  पर  चेतावनी  जारी  क्यों  नहीं  की  थी

 और

 जल  दूषण  के  कया  कारण  हैं  भविष्य  में  इस  बुराई  कोलोगने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fagsat  प्रसाद  )  :  हों  ।  रानी  गंज

 शर  उसके  नीचे  के  प्रवाह  में  दामोदर  नदी  के  पानी  का  प्रयोग  करने  वालों  को  चेतावनी  देने

 क  लियें  दामोदर  घाटी  निगम  ने  11-2-1976  को  एक  प्रेस  नोट  इस  बारे  में  जारी  किया  था  ।

 आसनसोल  खान  स्वास्थ्य  बोड़े  के  उपाध्यक्ष  ने  पचास  व्यक्तियों  के  रोग-प्रीत  होने

 की  कौर  चार  की  मृत्यु  होने  की  सुचना  दी  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 भ्र भी  तक  यह  ज्ञात  नहीं  हो  पाया  है  कि  gay  प्रदूषण  का  सही  कारण  क्या  बहरहाल

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  राज्य  में  जल-प्रदूषण  को  रोकने  कौर  उर  पर  नियंत्रण  करने  के  लिये  उपाय

 करने के  लिये  जल
 का

 निवारण  wit  1974  के  अन्तर्गत  एक  राज्य

 जल  प्रदुषण  निवारण  श्र  नियंत्रण  बोड़ें  बनाया
 है  |

 Culture  and  Tradition  of  Scheduled  Tribes

 ण  Shri  Bhagirath  Bhanwar  Will  the  Minister  ofHome  Affairs  be  pleaSed  to
 State

 (a)  measures  being  taken  by  Central  and  various  State  Governments  to  protect  the  origi-
 nal  culture  of  theSe  tribes  ;  and

 (b)  whether  some  ReSearch  Centres  have  been  Set  up  in  this  connection  by  Central  and
 State  Governments

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  Department  of
 Personnel and  Administrative  Reforms  and  Department  of  Parliamentary  Affairs
 (Shri  Om  Mehta)  (a)  The  process  of  economic  Cevelopment  results  in  spontaneous  changes
 in  the  cultural  life  of  the  tribals.  However,  it  is  an  accepted  policy  of  the  Government  that
 while  initiating  legislation  or  administrative  action,  care  is  taken  to  See  that  these  do  not  unnec-
 esSarily  interfere  in  the  way  of  life  of  the  tribal  communities.  The  Tribal  communities  will,
 therefore,  develop  in  accordance  with  their  own  culture  and  genius.

 b)  There  are  11  Tribal  Research  Institutes  in  the  country  which  conduct  research  stucies
 on  the  culture  of  the  tribes.  In  addition,  the  Anthropological  Survey  of  India  takes  up  a  Series  of
 StuCcies  on  the  social  anc  cultural  aspects  of  the  tribal  communities.

 इंजीनियरों  को  उद्योगों  की  स्थापना  करने  में  हो  रही  कठिनाइयां

 708.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला :  क्या  उद्योग  शर  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि

 अपने क्या  हमारे  देश  में  agar  प्राप्त  बेरोजगार  शिल्पियों  इरादी  को

 स्वयं  के  उद्योग  स्थापित  करने  ate  नियोजित  बनने  के  रास्ते  में  एक  बाधा  बैकों  cag

 ऋण  देने के  मामले  में  गारंटी  मांगना  जैसे  भ्रत्यधिक  सावधानी  के  दृष्टिकोण  को  अपनाना  है  ;  शर

 यदि  तो  क्या  उन  के  मंत्रालय  ने  उन  कारणों  की  सूची  बनाई  है  तो

 प्राप्त  बेरोजगार  व्यक्तियों  द्वारा  देश  में  अपने  उद्योग  स्थापित  करने  के  रास्ते  में  बाधाएं  हैं

 are  प्रक्रिया  को  सुधारने  एवं  सरल  बनाने  के  लिए  सम्बन्ध  संगठनों  में  बातचीत  करने  के  लिए

 कया  का्यवाह्दी  की  गई  है  ?

 उद्योग  श्र  नागरिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पी०  :  कौर

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैक  उद्यमिता  विकास  की  विशिष्ट  योजनाओं  के  अधीन  उदार  शर्तों

 पर  उत्पादनकारी  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  बेरोजगार  इंजीनियरों  सहित  योग्यता  प्राप्त  तकनीकी

 saan  को  वित्तीय  सहायता  दे  रह ेहैं  ।  लाभ  के  संबंध  में  शर्तें  सामान्यतया  इन्हीं  बैंकों

 द्वारा  निर्धारित  की  जाती  है  जिनमें  विभिन्न  बातों  परियोजना  का  ऋणकर्ता  की  तकनीकी

 क्षमता  तथा  परियोजना  की  एक  उचित  समय  में  or  में  बढ़ोतरी  करने  की  क्षमता  ग्राही  पर

 विचार  कर  लिया  जाता  है  ।  योग्य  मामलों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  लाभ  का  ध्यान  किए  बिना
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 at  परियोजना  लागत  के  पूरे  मूल्य  तक  वित्तीय  सहायता  पहुंचाने  पर  भी  विचार  करते  हैं  ।  स्वयं

 अपनी  परियोजनाएं  स्थापित  करने  में  बैंक  की  नीति  योग्यता  प्राप्त  बेरोजगार  इंजीनियरों  के  झाड़े

 नहीं  जाती है  ।  सरक।र  के  ध्यान  में  अब  कभी  भी  विशेष  मामले  लाए  जाते  हैं  तो  उनकी  विधिवत

 जांच  की  जाती  है  पर  आवश्यक  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 औद्योगिक  विकास  के  लिए  faeatt  पूंजी  निवेदा  तथा  प्रौद्योगिकी

 709.  श्री  विश्वनाथ  झनझनवाला  :  क्या  उद्योग  और  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 गत
 त  तीन  योजनावधियों  के  दौरान  देश  में  प्रौद्योगिक  विकास  में  शीघ्रता  के  लिए

 विदेशी  पूंजी  निवेश  तथा  बिदेशी  प्रौद्योगिकी  स्वीकार  करने  के  बारे  में  सरकार  का  प्रभुत्व

 क्या है

 इस  अवध  के  दौरान  विदेशी  प्रौद्योगिकी  के  स्थान  पर  भारतीय  तकनीकी  जानक।री

 को  रखने  में  कितनी  सफलता  मिली  है  शौर  भ्रान्ति  उत्पादों  के  मूल्य  पर  इसका  क्या  प्रभाव

 पड़ा  हैं  ;  भ्र ौर

 (7)  केवल  भारतीय  तकनीकी  जानकारी  पर  निभर  रहने  वाले  उद्योगों  को  सरकार

 द्वारा  कया  सुविधायें  दी  जा  रही  है  कौर  विदेशी  तकनीकी  जानकारी  को  देश  में  जाने  से  रोकने

 में  वर्तमान  योजना  में  कितनी  सफलता  प्राप्त  हुई  है
 ?

 उद्योग  और  नागरिक  gta  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०

 विदेशी  निवेश  ate  सहयोग  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  तेजी  से  शभ्रौद्योगिकीकरण  करने  झ्र ौर

 अर्थव्यवस्था  को  आत्मनिर्भर  बनाने  के  विशद  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखकर  बनायी  गयी  है  ।  देश

 में  पिछली  योजनावधियों  में  विदेशी  पंजी  अर  प्रौद्योगिकी  के  न्याय  संगत  आयात  द्वारा  काफी

 विविधतापूर्ण  श्रौद्योगिक  ढांचे  की  स्थापना  हो  गई  है  ।  हरनेक  क्षेत्रों  में  जिनमें  बहुत  बड़ी  संख्या

 में  मूल  भूत  उद्योग  श्र  उपभोक्ता  उपयोग  की  वस्तुएं  सम्मिलित  पूर्ण  श्रात्मनिभेरता  प्राप्त

 कर  ली  गयी  है  ।  इस  अवधि  में  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करने  में  ae  उत्पादन  उसकी  छाप

 छोड़ने  में  अधिकतम  तेजी  लाने  की  दृष्टि  से  देश  में  श्रनसन्धान  ौर  विकास  विशेषज्ञता

 ate  डिजाइन  तथा  इंजीनियरिंग  परामशंदायी  सेवाएं  श्र  अरन्य  अवस्थापना  सम्बन्धी

 सुविधाओं  का  विकास  करना  संभव  हो  सका  है  ।

 अनेक  मूलभूत  उद्योगों  कौर  उपभोक्ता  की  वस्तु ग्र ों  के  बारे  में  विदेशी  प्रौद्योगिकी

 के  बदले  प्रगामी  रूप  से  भारतीय  तकनीकी  जानकारी  सफल  हुई  है  जिसके  परिणामस्वरूप  विदेशी

 सहयोग  की  wana  wa  केवल  उच्च  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  झ्र ौर  विशेषकर  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्रों

 अ्रथवा  उन  क्षेत्रों  के  लिये  दी  जाती  .  है  जिनमें  निर्यात  बढ़ाना  होता  है  ।  किसी  भी  उत्पाद

 का  मलय  कई  भिन्न-भिन्न  बातों  जैसे  वास्तविक  उपयोगिता  श्रम  लागत  अर  ब्याज

 प्रभार  अदि  पर  निर्भर  करते  अब  ऐसे  तैयार  माल  की  कीमतों  पर  देश  की  प्रौद्योगिकी  के  विकास

 का  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  इसका  ठीक-ठीक  अनुमान  लगाना  कठिन  है

 At
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 देशी  प्रौद्योगिकी  से  निमित  उद्योगों  के  लिए  निम्नलिखित  सुविधाएं  उपलब्ध है

 (1)  प्रौद्योगिक  उपक्रमों  दवारा  देशी  अनुसंधान  ate  विकास  के  प्रयत्नों  पर

 matic  उत्पादों  के  लिए  क्षमता  के  औद्योगिक  लाइसेंसीकरण  की  प्रक्रिया

 का  उदार  बनाया  जाना  विकास  किंग-प्रेस  नोट  दिनांक  21

 1975)

 एकाधिकार  प्रतिबन्धित  व्यापर  व्यवहार  अ्रधिनियम  ale  विदेशी  कि  एफ०

 ई०  ग्रह  ए०  के  अधीन  परिभाषा  की  गई  के  तहत  खाने  वाले  औद्योगिक  उपक्रमों  से

 भिन्न  उपक्रमों  को  aaa  यहां  के  भ्रतुपंघान  ak  विकास  के  प्रयत्नों  से  प्राप्त  परिणामों  के

 आधार  पर  क्षमता  स्थापित  करने  की  शभ्रतुमति  दी  जायेगी  ।  यद्यपि  विद्यमान  सांविधिक  उपबन्धों

 की  शर्तों  के  अधीन  इन  उपक्रमों  के  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  लेने  की  आवश्यकता  होगी  तो  भी  वे

 अपने  यहां  के  अ्रतुसंधान  अ्रौर  विकास  के
 प्र  यत्नों  के  परिणामस्वरूप  क्षमता  स्थापित  करने  के  लिये

 इस  प्रकार  के  आवेदन  को  साधारणतया  सीधे  ग्रनर्मात  मिल  जायेगी  ।

 जहां  कोई  श्रौदयोगिक  एकाधिकार  प्रतिबन्धात्मक  व्याप।र  व्यवहार  अधिनियम

 maar  विदेशी  कम्पनी  कि  एफ०  ई०  करार  Yo  के  अधीन  परिभाषा  दी  गई  के

 अ्रन्तगंत  grat  वह  इंडस्ट्रियल  लाइसेंसिंग  पोलिसी  1973  के  परिशिष्ट  के  श्रन्तगंत

 म्रनुसंघान  तथा  विकास  कर  सकता
 है  कौर  औद्योगिक  क्षमता  स्थापित  करने  के  इस  प्रकार

 के  प्रस्तावों  के  विजय  में  सरक।र  गुणावगुण ों  के  gree  पर  अनुमति  दे  सकती  है  ।

 (2)  राष्ट्रीय  प्रयोगशाल[श्रों  द्वारा  विकसित  प्रौद्योगिकी  के  आधार  पर  स्थापित  किये

 गये  उद्योगों  लाइसेंस  मुक्त  करना  विकास  विभाग  प्रेस  नोट  दिनांक  7

 1976)

 एकाधिकार  अर  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  व्यवहार  अधिनियम  wit  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 अ्रधिनियम  के  अंतर्गत  aia  व।ले  प्रौद्योगिक  उपक्रमों  से  भिन्न  उपक्रम  जो  वैज्ञानिक  कौर  alerts

 अनुसंधान  परिषद्‌  carer  स्थापित  की  गई  किसी  प्रयोगशाला  दुबारा  विकसित  की  गई  प्रौद्योगिकी

 पर  आधारित  किसी  वस्तु  का  निर्माण  करना  है  ale  जो  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  विभाग  दुबारा

 स्वीकृत  प्रयोगशाला  उन्हें  उद्योग  तथा  अधिनियम  के  लाइसेंस  के  उपबन्धों

 से  छूट  दे  दी  जायेंगी  ।  इस  प्रकार  को  प्रयोगशालाओं  दुबारा  औद्योगिक  उपक्रम  की  शोर  से

 प्रायोजित  श्रनुतंधान  के  बारे  में  यह  सुविधा  भी  मिलती  रहेगी  ।  यह  सुविधा  इस  शर्तें  पर  मिलेगी

 कि  बनायी  जाने  वाली  वस्तु  सरकारी  क्षेत्र  अ्रथवा  लघु  उद्योग  क्षेत्र  विकसित  करने  के  लिये

 हो  अयव  विशेष  विनियमों  दुबारा  शासित  हो  ।

 (3)  देशी  प्रोद्योगिकी  को  अपनाने  के  लिये  वित्तीय  प्रोत्साहन
 ~

 man  ऐसी  परियोजनाएं  हैं  जिनमें  एन ०  ग्राम ०  ड़ी  ०  सी  ०  ने  इक्विटी  पूंजी  में  वित्तीय

 दृष्टि  से  भाग  लिया  है  अथवा  wea  तरीकों  से  वित्तीय  समर्थन  दिया  है  जिससे  देशी  प्रौद्योगिकी

 के  ग्रानाई  जाने  में  तेजी  करायी  इसी  इंडस्ट्रियल  फाइनेंस  कारपोरेशन  are  इंडिया

 ने  एक  जोखिम  cat  निधि  बनायी  है  जिससे  देशी  प्रौद्योगिकी  को  ग्रावश्यक  वाणिज्यिक  सेन

 दिया  जा  सके  ।
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 ग्रत्यघिक  विशेष  परिस्थितियों  उत्पादन  शुल्क  का  भुगतान  करने  में  दो  वर्षों  की  छूट

 at  गयो  है  ,  जिससे  देशो  प्रौद्योगिकी  वाणिज्यिककर  करने  का  समन  दिया  जा  सके  ।  देशी  प्रौद्योगिकी

 के  स्थानान्तरण  को
 प्रोत्साहित  करने  के  लिये  श्रौदोगिक  फर्मों  को  देश  में  बेंची  गई  देशी  प्रौद्योगिकी

 की  बिक्री  से  हुई  ara  पर  40  प्रतिशत  की  आयकर  में  छूट  दी  जाती  यदि  प्रौद्योगिकी  की

 बिक्री  समुद्र पार  के  देशों  में  की  गयो  dare  उससे  विदेशी  मुद्रा  हरजीत  हुई  है  तो  यह  छूट  100

 प्रतिश्त  दी  जाती

 अपराध  रोकने  की  राष्ट ोय  योजना

 710.  श्री  विश्वनाथ  झुंनझुनवाला :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  gat  करेंगे  कि
 :

 लिये  wiz  अन्तर्राज्यीय  ग्रपराध  खत्म क्या  सरकार  का  विचार  arte  रोकने के

 करने  के  लिये  एक  राष्ट्रीय  योजना  बनाने  का  है  ;  दौर

 यदि  तो  उसकी  मोटी  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 गुह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  मोहसीन )  aa  अपराध

 राज्य  का  विषय  फिर  केन्द्रीय  सरकार  ग्रप राध  रोकने  तथा  उनका  पता  लगाने  में  राज्यों

 की  सहायताएं  सिर  अपराधियों  की  सुचना  विश्लेषण  प्रचार  कर  रही  केन्द्रीय

 खोज  प्रशिक्षण  संस्थान  तथा  फॉरेन्सिक  विज्ञान  प्रयोगशालाएं  भी  स्थापित  की  गई  केन्द्रीय

 सरकार  भी  अन्तर्राज्यीय  तथा  सीमा  ग्रपराधों  को  दबाने  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  का

 समन्वय  करती  पुलिस  बलों  के  श्राधनिकोकरण  के  लिये  राज्यों  को  ग्रामीण  सहायता  की  भी

 व्यवस्था  की  गई  महा  निरीक्षकों  तथा  उप  महानिरीक्षकों  के  नियतकालिक  सम्मेलन  भी  होते

 हैं  जहां  अपराध  स्थिति  तथा  उससे  निपटने  के  तरीकों  पर  विचार  किया  जाता  अपराध  अभिलेखों

 के  रख-रखाव  का  मानको करण  करने  तथा  उसमें  सुधार  करने  के  लिय  संगठनों  को  एक  तन्त्र

 स्थापित  करने  के  उपाय  किये  जा  रहे  इनके  अतिरिक्त  अपराध  रोकने  के  लिये  इस  प्रकार  को

 कोई  राष्ट्रीय  योजना  विचाराधीन  नहीं

 देश  स  निष्कासित  विदेशी  संवाददाताओं  को  वापसी

 711.  श्री  राज  राज  सिंह  देव  :  क्या  सुचना  शर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  25  1976  के  बाद  देश  से  निकाले  गए  विदेशी  संवाददाताओं  की  संख्या  कितनी  है  जो

 भारत  मैं  वापस  ग्रा  गए  है  waar  जिन्होंने  वापस  तराने  के  लिए  अपनी  इच्छा  व्यक्त  की  है
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  धर्मबीर  :  निकाले  गए  सात

 aaa  में  से  केवल  एक  संवाददाता  अरपना  विवाह  कराने  लिए  भारत  में  वापस  arg

 फ्त्रका  रिता  बंधी  किसी  उद्देश्य  से  नहीं  ।  इन  संवाददाताश्रों  से  कोई  wie  प्रार्थना  प्राप्त  नहीं

 हुई
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 बिदेशी  सहयोग  समझौते

 712.  श्री  राज  राज  fag  देव

 श्री  वीरभद्र  सिह

 क्या  उद्योग  झर  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  बपा  करेंगे  कि :

 वर्ष  1973-74  तथा  1975  मेँ  सरकार  द्वारा  कितने  विदेशी  सहयोग  समझौते

 matted  किय  गये  ;  कौर

 उन  में  विदेश  इक्विटी  भ्रंश  तथा  तकनीकी  रुपयों  के  कितने  समझौते  है ं?

 उद्योग  श्र  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  :  थौर

 :  सरकार  दुबारा  1973-74  झ्र ौर  1975  की  अवधि  में  विदेशी  सहयोग  के  स्वीकृत

 प्रस्तावों  की  संख्या  नोचे  दी  गई  है  ——

 किटी  गाया
 e

 वर्ष  स्वीकृत  प्रस्तावों  की  विदेशी  इक्विटी  केवल  त  तनो की  सहायता

 श्रस्ताव  वाले  प्रस्ताव कुल  संख्या

 1973  265  34  231

 orn
 55  304 1974  Jog

 1975  271  40  231

 Projects  included  in  the  sub-plan  in  Madhya  Pradesh

 413.  Shri  G.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  State

 (a)  number  of  I.T.D.A.  Projects  included  in  the  sub-plan  in  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  number  and  names  of  such  projects  sanctioned  so  far  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  G.  Mohsin):
 The  Tribal  Sub-Plan  area  हा  Madhya  Pradesh  has  been  tentatively  divided  into  32

 Integrated  Tribal  Development  Projects  (I.T.D.Ps.)  and  11  microprojects.

 The  Government  of  Madhya  Pradesh  have  so  far  sut  mittec  one  I.T.D.P.  which  was (b)
 considered  by  the  Government  of  India  and  the  State  Government  have  been  requested  to

 revise  it.  This  I.T.D.P.  will  cover  Bijapur  Tehsil  of  Bastar  District.

 Allocation  for  Development  Projects  in  Madhya  Pradesh  for  1975-76

 714.  Shri  G.  C,.Dixit  :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  State

 (a)  whether  talks  with  the  Government  of  Madhya  Pradesh  in  regar¢  to  the  allocation  of

 funds  by  the  State  and  the  Centre  for  various  cevelopment  projects  for  1975-76  have  been

 complet

 (b)  if
 50,

 the  share  of  the  State  and  Central  Government  therein,  separately  ;  and

 (c)  the  amount  earmarked  in  the  current  financial  year  for  the  development  of  backward

 areas  of  the  State  ?
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 का

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  K.  Gujral):
 (a)  &(b)  The  size  of  the  Annual  plan  1975-76  of  Mathya  Pradesh  was  approved  at  Rs.
 213°38  crores  to  be  financed  by  State’s  own  resources  of  the  orcer  of  Rs,  160:06  crores  arc  the
 allocate?  Cantral  assistance  of  Rs.  53:32  crores.  A  Statement  indicatirg  the  Sectoral  distritu-
 tion  of  the  approved  outlay  is  placed  on  the  Table  of  the  House.  {Placed  in  the  Library.  See
 No.  L.T.  10456/76]

 (c)  The  State’s  backward  areas  are  predominantly  the  tribal  areas.  A  sub-plar  for  these
 areas  has  been  prepared  which  15  funded  outof  allocations  from  the  normal  State  Plar  and
 special  Cantral  assistance  as  additive.  A  sum  of  Rs.  506  lakhs  was  allotted  to  the  State  curirg
 the  current  year  as  additive  from  out  of  the  special  Central  for  tribal  areas.

 Setting  up  of  A.1.R.  Stations

 715.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Willthe  M  ister  of  Information  and  Broadcas-
 ting  be  pleaSed  to  state  :

 (a)  the  placesin  Mathya  Pratesh  ant  Rajasthan  where  Government  propoSe  to  set  up
 A.I.R.  Stations  ;

 (b)  whether  the  transmitters  being  installedin  these  States  are  Not  so  powerful  as  would
 benefit  all  regions  alike  ;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  instal  high  pawer  transmitters  at  these  stations
 and  if  so,  action  being  taken  in  this  regard

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting
 (Shri  Dharam  Bir  Sinha)  :  (a)  A.I.R.  Stations  are  currently

 being
 Set  up  at  :

 I,  Mathya  Pradesh

 (i)  Ambikapur

 (ii)  hatarpur

 ii)  Jag  talpur

 (iv)  Rewa

 2.  Rajasthan

 Suratgarh

 (b)&(c)  The  transmitters  being  installed  atthese  stations  are  intended  to  provide  maximum
 ‘possible  coverage  within  the  State.  With  the  completion  of  the  above  projects,  the  primary
 broadcast  coverage  in  Ma“hya  pracesh  would  be  about  85%  by  area  and  87 र  %  by  population
 and in  Rajasthan  77%  by  area  and  78%  by  population.

 Production  of  Mopeds

 716.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Willthe  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies

 be  pleased  to  State

 (  a)  number  af  factories  manufacturing  Mopeds  (autocycles)  in  the
 country

 in  public  and
 private  Sectors  Separately  along  with  their  annual  production  ;

 (b)  number  of  factories  under  construction  anc  whether  they  are  likelyto  go  into  produc-
 tion  this  year  ;  and

 (c)  policy  adopted  by  Government  for  the  sale  of  Mopeds  ?
 ५

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Indu  strVv प्म्च्ग््ज y  and  Civil  Supplies
 (Shri  A.  C.  George)  :  (a)  &  (०)  In  PRUE  of public  Se  ctor  there  isno  unit  manufacturing  mopeds.  In

 45



 Written  Answers  March  17,  1976
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 private  sector  there  were  five  units  manufacturing  Mopeds  and  their  procuction  was  34,710
 nubmbers  during  1975.  One  new  unit  inthe  private  sector  has  gone  into  production  w.e.f.
 5-2-76,  It  is  expected  that  one  unitin  the  public  sector  and  one  additional  unit  in  the
 private  Sector  will  go  into  production  by  the  end  of  the  year  1976.

 (c)  Government  has  removed  the  statutory  control  on  the  sale  and  djstribution  of
 Mopeds  and  auto-cycles  w.e.f.  30-7-1975.

 Irregularities  and  Misappropriation  in  Nepa  Mills

 .  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supp-
 lies  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  complaints  in  regard  to  certain  irregularities  and  misappropriations
 being  committed  in  the  Natignal  Newsprint  and  Paper  Mills  (Nepa  Mills),  Nepa  Nagar,  were
 received  by  Government  from  some  Members  of  Parliament  in  July,  1975;

 (b)  if  so,  facts  thereof;  and

 (c)  actian  taken  by  Government  thereon  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri B.  P.
 Maurya)  :  (a)  to  (c)  No  complaints  relating  to  irregularities/misappropriations  have  been  re-

 plaints  received  in  March,  1975  through  a  Member  of  Parliament  are  under  examination.
 ceived  in  this  Ministry  from  Members  of  Parliament in  July,  1975.  However,  certain  com-

 awe  की  कमी

 718.  श्री  नारायण  चन्द  क्या  उद्योग  शर  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  में  सीमेंट  खले  बाजार  में  उपलब्ध

 यदि  तो  उनके  नाम  क्या

 क्या  कुछ  wea  राज्यों  में  सीमेंट  की  कमी  कभी  तक  बनी  हुई  और  समाज  के  दुर्बल

 वर्गों  को  मकान  निर्माण  हेतु  सीमेंट  उपलब्ध  नहीं  कौर

 यदि  तो  ऐसे  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  झ्र ौर  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्या

 वाही  की  जा  रही  है  ?

 उद्योग  शौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  पी०  :  से

 हां  अब  सभी  राज्यों  में  सीमेन्ट  खुले  बाजार  में  मिलता  किन्तु  पंजाब  से  ऐसी  सुचना

 मिली  है  कि  राज्य  के  कुछ  नगरों  में  सीमेन्ट  की  कमी  महसुस  की  जा  रही  स्थिति  को  सुधारने

 के  लिए  40,000  मी०  टन  सीमेन्ट  श्रतिरिवत  नियतन  पंजाब  को  किया  गया  है  ait  इन  क्षेत्रों

 में  संभरण  तात्कालिक  अधार  पर  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 दाराब बंदी  के  लिये  योजना  पर  प्रकाशन  डालने  के  लिए  आकाशवाणी  के  कार्यक्रम

 719.  श्री  नारायण  चन्द  क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 2  waqazt,  1975  गांधी  का  जन्म  को  सरकार  रा  घोषित

 की  गई  शराब  aq
 ्

 दी  के  प्रचार  के  लिये  योजना  की  महत्ता  पर  प्रकाश  डालने  के  लिए  क्या

 आकाशवाणी  द्वारा  कोई
 विशेज

 प्रयास  किये  गये  और
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 यदि  तो  ऐसे  कार्य  क्रमों/फीचरों  की  संक्षिप्त  रूपरेखा

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  धर्मवीर  fag):  कौर

 at  मद्य  निषेध  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  12  सूत्री  योजना  की  पहली  1975  को  सरकारी

 घोषणा  के  वाद  श्राकाशवाणी/दूरदर्शन  के  विभिन्न  केन्द्रों  द्वारा  लगभग  900  कार्यक्रम

 टेलीकास्ट  किये  गये  हैं  जिनमें  योजना  के  महत्व  कौर  उसकी  साधकता  पर  प्रकाश  डाला  गया  ।  इन

 कार्यक्रमों  में  समाचार  बुलेटिनों  में  प्रसारित  विशेष  समाचारों  के  नारे

 अदि  भी  शामिल  इसके  विभिन्न  केन्द्रों  को  निदेश  दिये  गये  हूं कि  वे  (1)  नाटकों

 में  शराब  पीने  के  (2)  किसी  भी  कार्यक्रम  में  शराब  पीने  का  चित्रण  या  उसको  प्रोत्साहन

 देने  वाली  ate  (3)  शराब  पीने  का  चित्रण  या  उसका  समर्थन  करने  वाले  फिल्‍मी

 गानों  के  प्रस।रण  की  श्रनुर्माति  न  दें  ।

 युद्ध  में  पदक  विजेताओं  को
 विशेष

 भत्ता

 720.  श्री
 नारायण

 चन्द  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  wae  विश्व-युद्ध  के  दौरान  भारतीय  विशिष्ट  सेवा  पदक  डी०  एस०  एम ०  )
 के  विजेताश्रों  उनके  लिए  मंजूर  किया  गया  विशेष  भत्ता  मिल  ter

 क्या  बाद  के  युद्धों  में  इस  पदक  के  विजेताओं  को  भी  यह  भत्ता  दिया  जा  रहा

 रोक

 यदि  तो  उन्हें  कितनी  राशि  दी  जा  रही  है  ?

 रक्षा  मंत्री  बंसी  :  र  प्रथम  विश्व  युद्ध  के  दौरान  भारतीय

 विशिष्ट  सेवा  पदक  डी०  एस०  विजेता  विशेष  भत्ता  नहीं  ले  रहे  हैं
 परन्तु  बाद  के  युद्धों

 में  इस  पदक  के  विजेता  एक  विशेष  भत्ता  ले  रहे

 (1)  15  फरवरी  1944  से  पहले  किए  गए  कार्यों  के  लिए  ।

 जूनियर  कमीशन  अन्य  रैंक

 प्राप्त  अफसर

 ee ee  ed  ee  अय

 रु०  प्रति  मास  रुपए  प्रति  मास

 (1)  3-9-39  को  अथवा  बाद  में  दिये  गये

 भारतीय  विशिष्ट  सेवा  पदक  5  रुपए  5  रुपए

 (2)  भारतीय  विशिष्ट  सेवा  पदक  श्र

 यदि  दोनों  3-  9-39  को  waar  उसके

 बाद  दिये  गये  थे  7  रुपए  7  रुपए

 (3)  3-9-39  से  पहले  परन्तु  प्रथम  विश्व

 युद्ध  के  बाद  दिया  गया  भारतीय  विशिष्ट

 सेवा  पदक  कौर  3-9-39  के  बाद  दिया

 गया  5  रुपए  5  रुपए
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 (2)  15-2-44  को
 अथवा  उसके  बाद  किए  गये  कार्य

 जूनियर  कमीशन  अन्य  रैंक

 प्राप्त  श्रीधर

 ee  es at  ee

 भारतीय  विशिष्ट  सेवा  पदक  8  रुपए

 का
 उपर्युक्त  पदक  पर  दिये  गये  हरक  बार  के

 लिए  ग्र ति रिक्त  भत्ता  4  रुपए

 बिना  टकरा  वाले  टेलीविजन  सेटों  का  उत्पादन

 721.  श्री  डी०  डी०  देस  क्या  इलेक्ट्रोनिक  मंत्री यह ह  बताने  की  क़र्या  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जापानी  फर्म  हिताची  बिना  टयूब

 वाले  टेलीविजन  सेट  बेचने  वाली

 यदि  तो  कया  देश  में  ag  तरीका  हासिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ग्रोवर

 क्या  बिता  टयूब  वाला  टेलीविजन  वर्तमान  मूल्य  से  लगभग  श्राधघे  मूल्य  पर  उपलब्ध

 हो  सकेगा  ?

 प्रवान  योजना  फ्रजान  ऊर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अ्रन्तरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  सरकार  को  इस  बात  की  जानकरी  है  कि  विश्व  की

 तथा  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  कई  प्रमुख  इलेक्ट्रोनिक  कंपनियों  ने  टयूब  रहित  )

 दूर-दिन  के  परदों  का  विकास  किया  है  ।  जापानी  फर्म  हिताची  ने  दृश्य  संकेत

 प्रदर्शित  करने  के  लिए  परम्परागत  पिक्चर  ट्यूब  के  स्थान  पर  एक  समतल  परदे  वाल

 विद्युन-संदीप्तिशील  cog  तैयार  किया  परन्तु  अब  तक  जितनी  भी

 सुचना  उपलब्ध  है  उसके  ग्रा घार  पर  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  इस  प्रकार  के  परदों  का  व्यावसयिक

 तौर  पर  कोई  खास  उत्पादन  नहीं  हो  पाता  है  ।

 इलेक्ट्रॉनिक  quart  का  प्रायोजना  तथा  विश्लेषण  दल  इस  विषय  का  तकनीकी

 तथा  ग्रामीण  cite  से  ग्रध्ययन  कर  रहा  है  |

 टेलीविजन  सेटों  में  विद्युत-संदीप्तिशील  soe  की  व्यवस्था  कर  देने  से  उन  विक्षेपण

 विषयक  संघटक  भ्र्तिरिक्त  उच्च  तनाव  वाले  परिणामित  हाई  टेंशन

 तथा  पिक्चर  टे्रनों  की  आवश्यकता  नहीं  रह जाती  जिनका  उपयोग  परम्परागत  दूरदर्शन

 सेटों  में  fear  जाता  इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  एक  सामान्य  भारतीय  दूरदर्शन  सेट  में

 फिलहाल  जो  800/-  Ro  मूल्य  के  संघटक  पुर्जे  लगाये  जाते  उनकी  आवश्यकता  नहीं  रहेगी ।

 इसके  एवज as  अं कीय  परिवेशों  करवटें  )  के  स्थान  पर  उनके  ही  अ्रनुरूप  संदीप्तिशील

 प्रकट  की  आवश्यकता  होंगी  ate  भारतीय  परिस्थितियों  के  अनुरूप  बनाये  गये  दूरदर्शन  सेट  की

 लागत  पर  इसका  कुल  मिलाकर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  इस  बात  का  निर्धारण  करना  पड़ेगा  ।  इस  विषय

 में  कोई  राय  तब  ही  दी  जा  सकती  है  जब  में  उल्लिखित  ग्रध्ययन  पुरा  कर  लिया  जाये  ।
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 Supply  of  Amber  Charkhas  to  Mauritius  and  Laoag

 722.  Shridukum  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil
 Supplies  be  pleaSed  to  refer  to  the  reply  given  to  the  unstarred  Questidn  No.  1301 on  the
 28th  January,  1976  regarding  export  of  Ambar  Charkhas  and  state:

 (a)  Number  of  Ambar  Charkhas  indented  by  and  Supplied  to  Mauritius  and  Laos,  sepa-
 rately  incicating  the  value  thereof  and  the  dates  as  well  85  terms  and,  conditions  on  which  these
 Ambar  Charkhas  were  supplied  ;

 (9)  names  af  the  places  where  the  Ambar  Charkhas  were  manufactured;

 (c)  whether  any  agreement  in  regard  to  guarantee  period  of  Ambar  Charkhas  has  since
 been  reached  with  these  countries,  if  so,  facts  thereof;

 whether  any  scheme  has  been  formulated  to  make  Ambar  Charkhas  more  popular
 in  other  countries;  and

 (e)  ifso,  main  features  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  A.  | अ
 Sharma):  (a)  (i)  A  Set  of  25  Ambar  Charkhas  and  other  equipment  valued  at  Rs.  34,258+00
 was  supplied  to  the  Government  of  Mauritius  in  February,  1975.  The  expenditure  was  borne.
 by  the  Government  of  India  under  Colombo  Plan.  The  consignment  was  given  FOB  Bombay;
 the  expenditure  on  insurance,  shipping  and  freight  being  borne  by  the  consignee.

 (ii)  One  set  af  spinning  equipment  valued  at  Rs.  37,904,00  was  supplied  in  August,  1974
 to  the  Chief  De  Project  of  Laos  against  verbal  order.  The  equipment  was  supplied  through
 the  International  Labour  Organisation,  New  Delhi  who  mace  the  payment.

 (b)  Ambar  Charkhas  and  equipments  supplied  to  Mauritius  and  Laos  were  fabricated  by
 Saurashtra  Rachanatmak  Samiti  at  Rajkot.

 (८)  and  (dc)  No,  Sir.

 (e)  Does  not  ariSe.

 एस०  Fo  वी ०  णी  कोआपरेटिव  फार्मेसी  एन्ड  स्टोंस  त्रिकुर  के  बारे  में  अध्यादेश  को  राष्ट्रपति की

 स्वीकृति

 723.  श्री  एन०  श्रीकांत  नायर :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  एस०के०बी०ए०  कोआपरेटिव  फार्मेसी  एंड  feat  को  भझ्रधिग्रहीत  करके

 उसे  फार्मेप्यूटिकल्स  कारपोरेशन  श्राफ  केरल  को  सौंपने  के  बारे  में  केरल  सरकार  द्वारा  तैयार  किया

 गया  अ्रध्यादेश  स्वीकृति  हेतु  विचाराधीन  औरਂ

 यदि  तो  इस  मामले  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एंड  जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 खादी  तथा  प्रामोद्योगों  से  सम्बन्धित  स्वयंसेवी  संगठनों  का  सम्बन्ध  होना

 724.  श्री  राशि  क्या  उद्योग  शर  नागरिक  gta  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 खादी  ait  ग्रामोद्योग  में  से  सम्बन्धित  ऐसे  feat  ak  कौन-कौन  से  स्वयंसेवी  संगठन

 हैं  जो  एसोसिएशन  श्राफ  वालेन्टरी  एजेंसीज  फार  रूरल  डेवलपमेंट  से  सम्बद्ध  at
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 इन  स्वयंसेवी  संगठनों  at  सरकार  दवारा  fart  राशि  waar के  रूप
 में  दी

 उद्योग  श्र  नागरिक  gta  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पी०  :  शर

 खादी  श्र  ग्रामोद्योग  कमीशन  के  कार्यक्रम का  क्रियान्वयन  दो  प्रकार के  स्वेच्छिक

 अभिकरणों  द्वारा  किया  जाता  है  (1)  संस्थाएं  जिनका  पंजीयन  सोसाइटीज  रजिस्ट्रेशन  waz,  1860

 के  अधीन  हुआ  है  ौर  (2)  सहकारी  संस्थाएं  जिनका  राज्यों  के  अपने  राज्य  रिता

 अधिनियम  के  अधीन  gat  है  ।

 1974-75  में  700  संस्थाएं  सोसाइटीज  एक्ट  के  श्रंतगंत  पंजीयित  थीं  ग्रोवर

 लगभग  24,000  सहकारी  समितियां  राज्य  सहकारिता  झ्र घि नियम के  data  पंजीयित  थो ं।

 खादी  श्र  ग्रामोद्योग  कमीशन  द्वारा  जिन  संस्थानों  को  सीधे  सहायता  दी  जाती  है  उनकी  सूची  में

 फार  वालेन्टरी  एजेंसीज  फार  रूरल  डेवलपमेंटਂ  नामक  कोई  संस्था  नहीं  खादी

 are  ग्रामोद्योग  कमीशन  को  जानकारी  नहीं  है  कि  उपर्युक्त  कोई  भी  पंजीकृत  संस्था  तथा  सहकारी

 ति  श्राफ  लॉटरी  एजेंसीज  फार  रूरल  डेवलपमेंटਂ  से  सम्बद्ध  है  ।

 आदिवासी  क्षेत्र  के  लिए  योजनाएं

 725.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रादिवासी  क्षेत्र
 के  लिए  योजनाओं  पर  विचार  करने  के

 लिए  केन्द्र
 तथा  राज्य

 सरकार  के  अ्रधिका  रियों  का  एक  सम्मेलन  1976  में  दिल्‍ली  में  gar

 यदि  तो  क्या  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  भीतर  परिणाम  प्राप्त  करने  के

 सम्मेलन  ने  प्रशासन  में  सुधार  लाने  के  लिए  कोई  fora  किया  ग्रोवर

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्र  से  दी  जाने  वाली  धनराशि  में  वृद्धि  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ?

 गह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  एफ०  एच ०  :
 जी  श्रीमान

 ।

 सम्मेलन  में  उप-योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  प्रशासनिक  प्रबंधों  के  सुधार की

 प्रगति  की  समीक्षा  की  गई  थीं  यह  सहमति  हुई  कि  परियोजना  प्राधिकारियों  को  पर्याप्त  रूप  से

 वित्तीय  तथा  प्रशासनिक  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  किया  जाये  ।'  प्रादिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  मिक

 नीतियों  की  भी  तत्काल  समीक्षा  की  जाये  ।

 उपस्थित  मामलों  में  प्रशासनिक  संरचना  को  ges  तथा  व्यवस्थित  बनाने  के  खर्चे

 को  आदिवासी  उप-योजनाओं  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  में
 से  वहन  करने  की  अनुमति  प्रदान

 की  जाती हैं  ।

 Meeting  of  Indian  Cooperative  Congress

 726.  Shri  Panna  Lal  Barupal:  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies
 be  pleased  to  State:

 (a)  whether a  meeting  of  the  Seventh  Indian  Co-operative  Congress  was  held  in  Delhi

 in  February,  1976;
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 सनणणाायतणा
 «१९९ if  so,  decisions  taken  by  it  and  s  teps  taken  b

 _by  Government  to  implement  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the
 Ministry

 of
 Industry

 and  Civil  Supplies  (Shri
 A.  (5.

 George):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Congress  was  organisec  by  the  Natioral  Cooperative  Union  of  Ir  Gia.  The
 Union  is  Still  to  fij  ialise  the  reportofthe  Congress  containing  the  recommendatior  s  mace  thereir .

 सीमा  सड़क  विकास  कार्यक्रम  के  तगत  सड़क  का  सुधार

 727.  थ्रो  विश्व ना रायग  शास्त्री  :  कया  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  सरकार  ने  सीमा  सड़क  विकास  बोड़े  कार्य  क्रम  के  अन्तर्गत  स्थायी  पुलों का  निर्माण

 करके  सिला  पत्थर  से  सोनारी घाट  तक  की  सड़क  वे  सुधार  वे  प्रश्न  पर  विचार  कर  लिया  कौर

 यदि  तो  काय  कब  तक  पुरा  होने  की  संभावना  ?

 रक्षा  मंत्री  बंसी  सिला  पत्थर  से  सोनारीघाट  सड़क  पर  से  कई  एक

 छोटे  नदी  नाल  गुजरते  हैं  जिनमें  बाढ  के  दौरान  az  पुत्र  से  अत्यधिक  पानी  रातो है  ।.  aaa

 के  ग्र नियमित  आचरण  श्र  नदी  तल  ठीक  प्रकार  से  निधि  न  होने  वे  कारण  इस  क्षेत्र  में  नदो  पार

 करने  के  लिए  टिम्बर  पाइल  लगा  पुल  उपयुक्त  समझ  जाते  हैं  तदनुसार  इस  सड़क  पर

 क्लास  18  टिम्बर  पुल  बनाये  गये  हैं  जो  यातायात  की  झ्रावश्यकताश्रों  को  पूरी  तरह  से  पुरा  करते  हैं  ।

 S47 Fa  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  सड़क  पर  स्थायी  पुल  निर्माण  के  लिए  इस  समय  कोई

 योजनाएं  नहीं

 टेलीविजन  उद्योग  को  दो  वर्षों  तक  कर  से  सकत  रखना

 728.  श्री  रानेन  सेन
 :  क्या  इलेक्ट्रोनिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रधान  मंत्री  को  हाल  ही  में  बम्बई  में  एक  ज्ञापन  मिला  है  जिसमें  टेलीविजन

 उद्योग  को  दो  वर्षों  तक  कर  से  मुक्त  रखने  का  सुझाव  दिया  गया  है  ;  तौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 प्रदान  योजना  परीक्षण  ऊर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  गाँधी )  जी

 (2
 सरकार  ने  दिनांक  16  1976  की  सोमा  शुल्क  अधिसूचना  a  जरिए  पहले  से

 ही  यह  केत  दे  दिया  है  कि  दूरदर्शन  पिक्चर-ट्यूबों के  विनिर्माण में  प्रयुक्त  होने  वाले  ग्लास  शे  पर

 लगने  वाले  श्रायात  शुल्क  को  तुरन्त  186  प्रतिशत से  घटाकर  75  प्रतिशत  कर
 दिया

 1976-

 77  के  केन्द्रीय  बजट  के  1800  रुपये  तथा  इससे  कम  के  कारखाना गत  मूल्य  वालें

 दर्शन  सेटों  पर  लगने  वाला  उत्पादन  शुल्क  घटाकर  5  प्रतिशत  कर  दिया  गया  1800  रुपये

 से  ऊपर  के  कारख।[नागत  मूल्य  वालें  दूरदर्शन  सेटों  के  लिए  उत्पादन  शल्क  की  दर  पूर्ववत्  20  प्रतिशत

 मूल्यानुसार  बनो  हुई  यदि  इस  उद्योग  द्वारा  अरब  दूरदर्शन  के  सरल  एवं  प्रयोजन मूलक  डि  जाइन  बनाने

 alt  अनेक  क्षेत्रों  में  जहां  सं  भव  वहां  दूरदर्शन  सेटों  के  निर्माण  तथा  उनकी  बाजार  में  बिक्री  के  लिए
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 प्रस्तुत  करने  पर  खाने  वालों  लागत  घटाने  के  तत्काल  उपाय  किए  तो  इसके  फलस्वरूप  ग्राहकों
 को  अब  की  अ्रपेक्षा  काफी  कम  कीमत  पर  दूरदर्शन  सेट  मिलने  लगेंगे  ।  इसका  प्रभाव  ag  होगा  कि

 दूरदर्शन  सेटों  की  मांग  बढ़ेगी  जिसके  परिणामस्वरूप  इनके  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  होगो  ।

 Production  of  Cement

 to
 state:

 729.  Shri  M.  C.  Daga:  Willthe  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  be  pleased

 (a)  quantity  of  cement  produced  in  the  country  at  present  as  against  its  require  ment;

 (b)  Percentage  of  production  thereof  brought  by  Central  and  State  Governmentsand  public
 sector

 undertakings  separately  and  the  percentage  left  for  use  by  the  public;  and

 (c)  arrangements  made  to  ensure  that  cement  reached  the  real  consumers  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  B.P.  Maurya):

 (a)  The
 Thi

 production  of  cement  in  the  year  ended  December  1975  was  16.26  millicn  tonrcs.
 was  against  the  require  ment,  as  earlier  estimated,  of  approximately  19  millicx  tcr1¢s.

 (0)  Against  the  above  production,  percentage  of  off-take,  sectorwise,  during  the  year  1975% was  as  under:

 Central  Sector  Rate  Contract:
 Government  Departments,  Departmental  Undertakings  and

 Public  Sector  Undertakings)  e  11*1%

 State  Sector  Rate  Contract
 and  Govt.  Projects)  e (Gove e  moment

 Deptts.,  Public  Sector
 Waites

 takings
 e  e  e  e  e  28°4%

 Public  e  e  e  e  e  58°  5%

 Export  e  e  e  e  e  2°0%

 TOTAL  100°0%
 ee a

 (c)  As  regards  requirements  of  Government  De  partments  and  of  Publicsector  organisations,
 stocks  are  allotted  directly  from  factories,  bythe  Cement  Controller.  As  re  gardsindustricsin  large,
 m2dium  and  small  sectors,  their  cases  are  considered  by  the  State  Government  01  bythe  Central
 Government  on  the  basis  of  approved  plans  or  estimates  of  requirements  given  by  the  architects
 and  engineers.  Here  also,  release  orders  are  issuedin  fevour  of  actual  consiemers  end  they  obtain
 supplies  directly  fromthe  oement  factories.  With  re  gardtothe  general  public.the  supplyis  through
 the  net  work  of  dealers  of  the  cement  producers.  At  present,  there  is  easy  availability  ofcemcnt  end
 there  is  no  occasion  for  consumers  to  pay  a  pre  miun  to  get  stocks.  Howe  when  there  was  a
 situation  of  scarcity,  the  State  Governments  had  impose  d  controls  under  which  ce  ment  we  s  suppliedy

 by  dealers  only  aganst  permitsissued  by  Civil  Supplies  De  part  mcnt.  Such  peimits  were  issued  by
 the  siad  authorities  to  the  general  public  only  after  goinginto  the  actual re  quirt  mirt  besed  cr  the
 sanctioned  plans,  etc.,as  certified  by  Architects  or  by  Engineers.  The  Civil  Supplies  De  peri  mcrts

 Owever,  continue  to  keep  a  watch  on  the  quality  of  ccmcnt  sole  to  the  publicand  initiate  action
 whenever  there  is  a  contravention  of  the  statutory  regulations.

 Attack  on  Harijans  and  Muslims  in  Village  Maulana  Budhu  Chak  under  Phulwari
 Thana  in  Patna  District,  Bihar

 730.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Willthe  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (2)  wnether  the  landlords  and  the  Jan  Sangh  supporters  of  Jayaprakash  Narayan  move  ment
 in  village  Maulana  Budhunak  under  Phulwari  Thana  in  district  Patna,  Bihar,  attacked  the  Hari-
 1105  and  Muslims  of  the  village  on  the  25th  January,  1976  and  shot  dead  Durgi  Ravidas  alias
 Rameshwar  Ravidas  in  broad  day  light;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  this  heinous  murder;  and
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 (c)  the  action  tak:n  by  Government  against  the  murderers  and  for  the  safety  of  Harijers
 and  Muslims  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  Department  of  Personnel  and
 Administrative  Reforms  and  Department  of  Parliamentary  Affairs(Shri  Om  Mehta):
 (a)  (b)  &  (c).  According  tothe  Government  of  Bihar  a  report  was  lodged  at  P.  S.  Phulwari
 Sharif,  District  Patna  on  January  25,  1976  that  Durgi  Ravidas  of  village  Maulana  Bhudhuchak  had
 been  shot  dead.  A  case  under  sections  147/  148/  324/  332/  302  IPC  and  section  27  of  the  Arms
 Act  was  registered  and  all  the  15  accused  persons  were  arrested.  The  case  is  under  in  vestigcticn.
 The  immediate  cause  of  the  murder  appears  to  be  that  Durgi  Ravidas  tried  tointervene  in  aispute
 over  property  between  members  the  same  Harijan  Family.  Preventive  action  under  section
 107,  Cr.  P.C.  has  bzen  taken  and  a  close  watch  is  being  kept  on  the  village.

 {Films  sent  Abroad  for  Screening  during  1975  and  Awards  given

 731.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  Indian  films  sent  abroad  for  being  screened  during  1975;  and

 (b)  their  language-wise  break-up  and  which  of  them  were  given  awards  there  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam
 Bir  Singh):(a)  27  f-ature  films  ant  91  short  films  were  sent  abroad  for  participation  in  varicus
 film  fesiivals  during  1975.

 (b)  A  statment  is  attached.

 Statement

 Language-  wise  break-up  of  Films  sent  abroad  for  participation  in  Film  Festivals

 Films: (A)  Feature  दि  (B)  Short  Films:

 Hindi  8  With  commentary  in  English  e  go

 B:ngali  e  9

 Kannada  3

 Urdu  क  I

 Malayalam  With  commentary  in  Hindi  e

 e  e Telugu

 Marathi

 Tamil  |  I
 wos

 TOTAL  27  TOTAL  gI
 ee  a

 films  which  won  Awards

 (A)  Feature  Films:

 1  Chorus  (Bengali)

 2  Sonar  Kella  (Bengali)

 3  Nirmalayam  (Malayalam)

 4  Duvidha  (Hindi)

 5  Jadu  Ka  Sankh
 (Hindi)
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 (B)  Short  Films

 1  Incubation  and  Hatching

 2  Golden  Vine

 3  Atoms

 4  Skin  in  the  Bin

 5  Mata  Ganga

 Films  banned  after  proclamation  of  Emergency

 732.  Shri  Sankar  Dayal  Singh  :  Will  the  4.  4444 थे  चन्नन inister  of  Information  and  Broad-
 casting  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  screening  of  some  of  the  films  has  been  banned  afterthe  proclamation  of

 Emergency  in  the  country  ;  and

 (b)  is  sO;
 the  facts  thereof ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam

 Bir  Sinha):  (a)  and  (b).  No  film  has  been  banned  after  proclamation  of  Emergency.

 Decline  in  crimes  in  Delhi  after  proclamation  of  Emergency

 733.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Willthe  minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  wiether  there  has  been  an  appreciable  decline in  crimesin  Delhiafter  the  proclamation  of

 Emergency;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):  (a)  &  (0).
 Yes  Sir,  16751  IPC  cases  were  registered  during  the  period  26-6-75  to  26-2-76  as  compare
 to  22595  cases  during  the  period  26-6-74  to  26-2-75.  The  decline  was  particularly
 mirk:d  in  dacoity,  murder,

 attempt
 to  murder,  robbery,  riots,  burglary,  abduction,  kidnapping

 and  theft  cases.

 Loans  given  by  Film  Finance  Corporation  for  Films

 734.  Shri  Shankar  Dayal  Singh;  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting

 be  please  to  State  :

 a)  the  number  of  films  for  which  loans  were  given  by  the  Film  Finance  Corporation  last

 year  indicating  the  amount  thereof  5

 (b)  the  number  af  films  out  of  them  screened  and  those  still  incomplete,  separately;  and

 (c)  tie  amouat  of  loans  repaid  to  Film  Finance  Corporation  and  the  amount  outstancing

 so  far  5

 ह ror  mation  and  Broadcasting  (  Shri The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  In

 Dharam  Bir  Sinha)  ५

 (a)  Feature  films

 Documentary  fiims  e
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 )

 Total  amount  of  loan  disbursed  during  1975  for  making  the  eight  films:  56.

 (6)  Number  of  film;  complete?  :  (Documznt  aly ary  film  ey  1१ अ  2  आ  ६  ber  of  films  uncer
 production:  5

 (c)  Amount  of  loan  repaid  :  Rs  1,59,187°71

 Balance  of  outstanding  loan  of  1975  :  Rs.  6,44,267.85

 बम्बई  से  प्रक:शित  होने  बालो  फका  को  में  प्रदीप  पर  बम्बई  उच्च  न्यायालय  का  निर्णय

 735.  श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  बम्बई  से  प्रकाशित  होने  वाली  पत्निका  फस्टਂ  के

 मामले  में  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  ही  निर्णय  के  विरुद्ध  महाराष्ट्र  सरकार  के  विशेष  प्रेस  प  राशि  दाता

 द्वारा  दायर  की  गई  अपाल  में  21  1975  को  वधवा  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  fas

 तथा  भारत  रक्षा  प्रधिनिवम  के  अन्तर्गत  पारित  में  सेंसरशिप  mee  में  कृत्यों  के  बारे  में  न्यायालय  की

 टिप्पणियों  को  are  दिलाया  गधा है  ;  श्र

 (@)  क्या  इन  टिप्पणियों  के  त्र भावों  का  अध्ययन  किया  गया  हैदर  केन्द्र  Tal  राज्य  सरकारों

 के  सभो  सेंटर  अघिकारियों  को  उपयुक्त  श्रतुदेश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ताकि  सेंसरशिप  का  प्रयोग

 न्यायलय  द्वारा  निर्धारित  सिद्धान्तों  के  अनुकूल  किय  जा  सके  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मं  मालय  में  उपमंत्री  घर्नेवीर  :  जी

 उच्च  न्यायालय  के  fry  के  प्रभावों  का  अध्ययन  किया
 जा  रहा  है  ।

 *कोस्टਂ  ्  का  गठन

 736.  श्री  त्रिदेव  चौधरी :

 श्री  शादी  भूषण :
 मौलाना  इसहाक  aera  :

 कया  गृह  मंत्रों  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  गृह  मंत्रालय  के  प्रशसनिक  नियंत्रण  के  श्राइन  समुद्री  सीमा  कौर  निकटवर्ती  सीमा

 की  सुरक्ष  करने  तय  मत्स्यपालन  न्र  दूषण  से  संबंधित  राष्ट्रीय  कानूनों  के  पालन  को  सुनिश्चित

 करने  हेतु  एक  वरिष्ठ  नौसेना  अधिकारों  की  अध्यक्षता  में  एक  पैरा-मिलिटरी  गाड़े  गठित  की

 जा  रद्दी है  ;  ग्रोवर

 प्रस्तावित  कोस्ट  गाडਂ  के  लिए  आपरेशनल  कमाण्ड  हेतु  क्या  प्रबंध  किया  जायेगा  तथा

 गायें  एवं  नौसेना  के  बच  संबंध  क्या  होगा  ?

 र  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एक  एव०  :  सरकार  क्षेत्रीय  जल  का  पुलिस

 द्वारा  ग्रामीण  करने  के  लिए  तटीय  गाड  गठन  के  गठन  पर  विचार  कर  रही

 शान्ति  के  समय  में  तटीय  गाड  नौ  सेना  तथा  अरन्य  ऐ  जातियों  के  साथ  go  सहयोग  से  किये

 करेगा  तथा  युद्ध  के  समव  यह  सेना  के  संचालन  कम।न  के  अधीन  होगा |
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 लग्गी  icine  a  नला  नवल

 उद्योग  शर  नागरिक  पुत  मंत्रालय  में  प्रोद्योगिकी  सेल

 737.  श्री  त्रिदिव  चौधरी :  कया  उद्योग  शौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  मध्य  स्तरीय  तथा  लघु  उद्योगों  के  समक्ष  करा  रही  तकनीकी  तथा  इंजीनियरिंग

 समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  भारतीय  परिस्थितियों  के  लिए  अनुकूल  माध्यमिक  प्रौद्योगिकी  का  पता

 लगा ने  तथा  उसका  विकास  करने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  में  कोई  नई  प्रौद्योगिक  सैल  बनाई  गई  है  ;

 इन  उद्योगों  की  तकनीकी  कौर  इंजी  निर्धारण  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  प्रौद्योगिकी

 के
 afatca  17  अरन्य  अनुसंधान  डिजाइन  तथा  विकास  समितियां हैं  ;

 इन  समितियों  तथा  उक्त  asrenrtaraty  सैल  के  बीच  क्या  सम्बन्ध  होगा  ;  अर

 क्या  लघु  तथा  मध्य  स्तरीय  उद्योगों  के  विशेषतया  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  उद्यमियों  के  बीच

 नई  प्रौद्योगिकी  के  प्रसार  के  लिए  कार्यालय  में  कोई  विशिष्ट  विस्तार  सेवा  विद्यमान  है  अथवा  ऐसी  सेवा

 बनाने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 उद्योग  कौर  नागरिक  पूरी  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ए०  पी०  से

 उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  प्रकोष्ठ  की  स्थापना  1971  में  उपयुक्त  प्रौद्योगिकी  पहचान  करने

 att  उसे  बढ़ावा  देने के  लिए  किया  गया  विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिकी  विभाग  झोर  प्रौद्योगिक  विकास

 विभाग  के  संयुक्त  तत्वाधान  में  मुख्य  रूप  से  भ्रनुसन्धान  विकास  are  डजाइन  की  उन  समस्याओं  का

 पता  लगाने  नश अरार  एसी  सदस्यों  की  छानबीन  करने  के  लिए  जो  लघु  उद्योगों  के  सामने  श्राती  हैं

 1973  में  17  राज्य  |  डिजाइन  कौर  विकास  समितियां  स्थापित  की  गई  थीं  ।  उपयुक्त

 प्रौद्योगिकी  प्रकोष्ठ  कौर  17  अ्रनुसन्धान  डिजाइन  are  विकास  समिति  का  कार्य  एक  gat  का  पूरक

 है  ||  नई  प्रोद्योगिकी  से  संबंधित  विस्तार  कार्य  मुख्य  रूप  से  लघु  उद्योग  सेवा  उसकी

 शायरों  तथा  fates  राज्यों  में  स्थित  विस्तार  केन्द्रों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 राज्यों  में  केन्द्रीय  कर्मचारी

 738.  श्री  ‘Yo  रंगनाथ  भिनाय  :
 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (=)  क्या  झ्रापातकालीन  स्थिति  के  दौरान  राज्यों  में  कानून  ale  व्यवस्था  बनाये  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  कोई  कर्मचारी  कार्य  कर  रहे  मौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफएम  तथा  (@)  राज्य  सरकारों  के

 अनुरोध  गर  कानून  झ्र ौर  व्यवस्था  बनाये  रखने  में  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करने  के  लिए  कुछ

 राज्यों  में  केन्द्रीय  रिजवी  पुलिस  तथा  सीमा  सुरक्षा  बल  की  कुछ  बटालियनें  तैनात  की  जाती  है  ।
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 नगण

 aq  1974-75  तथा  1975-76  में  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  क्रिया  वयन  पर  व्यय

 739.  श्री  पी०  रंगनाथ  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  द्वारा  पांचवीं  योजना  के  ग्रन्तगंत  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  की  क्रिया

 अन्विति  के  बारे  में  केन्द्र  को  कोई  सुचना  मिलती  कौर

 वब  1974-75  तथा  1975-76  में  इस  योजना
 के

 क्रियान्वयन  पर  कुल

 कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  नौ  भाई  के०  न्यूनतम

 तात  के  राष्ट्रय  कार्यक  के  भ्रन्तगंत  तराने  वाले  विभिन्न  कार्य  क्रमों  का  प्रबोधन  संबंधित

 मंत्रालयों  द्वारा  राज्य  सरकारों  दीवार  योजना  योग  के  परामर्श  से  किया  जाता  है  |

 संबंधित  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  सुचना  के  स्पून तम  श्रावश्यकताम्रों  के  राष्ट्रीय

 कार्यक्रम  पर  1974-75  ग्रोवर  1975-76  में  किया  गया  व्यय  इस  प्रकार

 व्यय  175.7

 व्यय  212.36

 भारी  पानों  संयंत्र  की  स्थापना

 740.  श्री  पी०  रंगनाथ  दीनार  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  aor  करेंगे  कि  ;

 देश  में  भारी  पारो  के  कुल  कितने  संयंत्र  wa  तक  स्थापित  किये  गये  हैं  स्टार  उनमें

 कितना  उत्पादन  ह  रहा  है  अर  कितन  क्षमता  का  उपयोग  हो  रहा  है  ;

 भारी  पानों  की  कुल  आवश्यकता  कितनी है  ;  झ्र ौर

 (1)  क्या  ऐसे  तौर  ada  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  अर  यदि  तो  उसकी  मुख्य

 बातें  क्या  हैं  ?

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  तथा  श्रग्तरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा
 :

 से  भारी  पानो  संयंत्र  तलचर  झोर  कोटा में  स्थापित

 किए  जा  रहे  इस  समय  केवल  एक  जो  10  मीट्रिक  टन  भारी  पानी  प्रति  वब  तैयार

 नांगल  में  काम  कर  रहा  है  ।  200  मेगावाट  क्षमता  वाले  काण्ड  किस्म  के  किसी  भी  विद्युत  रिऐक्टर

 के  लिए  करा  रम्भ  में  230  मीट्रिक  टन  भारी  पानी  की  कौर  आरम्भ  में  भरे  गए  इस  भारी  पानी  में  से

 खपे  भारी  पानी  को  पुरा  करने  के  लिए  प्रतिशत  18  से  24  मीट्रिक  टन  भारी  पानी  की  झ्रावश्टकता

 होती है
 |  अनुमान  है  कि  1980  तक  लगभग  1000  मीटरिक  टन  भारी  पानी  की  श्रावश्यकट  होगी  ॥

 फिलहाल  भारी  पानी  का  उत्पादन  करने  वाले  योर  Ada  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 कच्चे  पाल  के  मुल्य  में  गिरावट

 741.  श्री  भोगेन्द्र  झा  क्या  उद्योग  शर  नागरिक  gta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 औद्योगिक  उत्पादन  के  लिये  उपयोग  में  लाये  जाने  वले  कच्चे  माल  जैसे  कि  पटसन  कपास

 मूंगफली  नारियल  तथा  अरन्य  कृषि  कच्चे  म।ल  के  मृत्य  में  श्रांत
 रिक

 आपात  स्थिति  की  घोषणा  के  पश्चात

 कितनी  वास्तविक  गिरावट  arg है  ;  कौर

 क्या  उनसे  निर्मित  वस्तुप्नों  के  उत्पादों के  मुल्यों  में  तुलनात्मक  गिरावट  भी  सुनिश्चित

 की  जा  रडी  है  ?

 उद्योग  शौर  नागरिक  पति  मं  त्र/लय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  :  शौर

 प्रव्  कृषि  कच्चा  माल  तथा  संबंधित  तैयार  उत्पादों  के  थोक  मूल्यों  के  1975  झ्र

 1976  के  सूचकांक  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  यह  देखा  जा  सकत  है  कि  1975  से

 1976  की  ग्रा  में  स ंलगत  विवरण  में  दिए  हु  ए
 अ्रप्रिकतर  औद्योगिक  उत्पादों  के  मूल्यों  में

 विभिन्न  stat  में  गिर/वट  आई  है  ।  यह  उल्लेखनीय  है  कि  निर्माण  प्रक्रिया  में  लगने  वाले  समय  के  रण

 करार  लागत  तथा  मांग  जैसे  रणों  से  कच्चे  म।ल  के  मूल्यों  ale  निर्मित  उत्पादों  के  बारे  में

 पाइन्ट टू  पाइन्ट  सुनिश्चितता  नहीं  sn  सकती  है  ।

 विवरण

 प्रभाव  कूब  होय  कच्चे  साल  आर  उससे  संब  थित  उत्पादों  के  थोक  मोस्को को  बताने  वाला  सूचकांक

 कूज कोय  कच्चा  भाल  -  96  1-62--  100)

 1975  ग्रस्त  का

 का  1976  प्रतिशत
 नीस

 असत  का  औसत

 4

 a

 ब  |  341.8  247.2  27.7 1.  तिलहन ,

 371.2  221.8  40.2 मूंगफली

 326.6  322.7 नारियल

 2.  कपास  278.4  288.0  3.8

 3.  जूट  e  163.1  190.3  16.7

 4.  TAT  e  207.1  214.  5  --3.6

 5.  तम्बाकू  e  273.8  293.7

 6.  255.2  215.8  15.4
 a  EN  कए  लल

 |
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 =

 संबंधित  तैयार  उत्पाद  :

 1.  खाद्य  तेल  357.8  240.2

 मूंगफली  का  तेल  384.9  210.5

 न।रियल  का  तेल  357.7

 वनस्पति  362.6  244.9

 कपास  क क  वस्तुएं  221.9  221.6

 सती  कड़ा  का  बन )
 238.8  32.3

 जूट  उत्पाद  230.8  221.1

 att  248.8  238.2

 तम्बाकू  के  उत्पाद  371.5  366.4

 रबर  उत्पाद  232.8  233.8  0.4

 केरल  में  पेरियार  पुन्ना पुज हा  पनबिजली  परियोजना

 742.  श्री  सी०  एच०  मोहम्मद  कोया :  कया  ऊर्जा  मंत्री  बताने की  कृपा  क  गे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  की  पं डिय।र  पुन्ना  पूजा  पनबिजली  परियोजना  केन्द्रीय  जल

 तथा  विद्युत  अयोग  से  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  में  अनिर्णीत  पड़ी  है  1  अ्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 [  ऊर्जा  मंत्रालय में  उफ् मंत्री  (  प्रो०  सिद दृश् वर
 :  और

 :  पंडियार-पुन्नापुजहा

 जल  विद्युत  योजना  को  तकनीकी-ऑझ्राधिक  a  ष्टि  से  स्वीकृति  दिए  जाने  के  लिए  इसकी  परियोजना  रिपोर्टे

 जांच  केन्द्रीय  प्राधिकरण  द्वारा  की  जा  रही  है  ।

 इडासलायार  जल  विद्युत  परियोजना

 743.  श्री  सी०  Tao  मोहम्मद  कोया  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 इडामलायार  जल  विद्युत  परियोजना  के  निष्पादन  की  प्रगति  में  धन  की  कमी  के  कारण  बाधाएं

 श्रीराम

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (Mo  सिद्धेश्वर
 :  केरल  में  इदामलयार  जल  विद्युत

 योजना  के  लिए प्र  न  संबंधी  अ्रावश्यकता  के  प्रश्न  1976-77  के  लिए  राज्य  की  वारिक  योजना

 बनाते  समय  राज्य  प्राधिकारियों  के  विस्तार  से  विचार-विमश  हमरा  था  शर  जितने  धन  की

 आवश्यकता  प्रां की  गई  थी  उसकी  पूरी-पूरी व्यवस्था  airs  योजना  में  कर  दी  गई  है
 ।
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 गाँवों  की  विद्युतीकरण

 744.  श्री  राम  सहाय  पाँडे  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  aa

 तक  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  जाना  शेव  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप-यंत्री  सिद्धेश्वरी  :  1971  की  जनगणना  के  म्रनुसार  देश

 में
 गांवों  की  कुल  संख्या  5,75,936 है

 |  31-1-1976  तक  1,72,415 गांव  विद्युतीकृत  हो  चूके

 हैं  att  4,03,521  गांवों  को  विद्युतीकृत  किया  जाना  शेव  है  |

 कागज-उत्पादन  के  लिए  गेर-परम्परागत  कच्चा  साल

 745.  श्री  पी०  गंगादेव :
 FAT  उद्योग  और  नागरिक  पति  मंत्री  as  बताने  की  कृपा  करीब

 कि

 क्या  उनका  मंत्रालय  कागज  के  उत्पादन  के  लिए  wa  तक  उपयोग  में  लाये  जाने

 वाले  कच्चे  माल  के  स्थान  पर  किसी  wea  कच्चे  माल  की  खोज  के  लिए  किसी  बड़े  श्रतुसंघान  एकक

 की  स्थापना  के  बारे  में  विचार  कर  रहा  है  ;  कौर

 ate  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 उद्योग  कौर  नागरिक  पूति  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  :  कौर

 सरकार  लुगदी  शर  कागज  कौर  अखबारी  कागज  के  उद्योग  संबंधी  अ्रनुव॑ंधान  शर  विकास  क्य क्रम

 के  ग्रन्तराल  की  पूर्ति  करने  के  लिए  तथा  सरे  देश  में  उसके  समन्वय  के  लिए  एक  केन्द्रीय  ग्रनुवंधान

 ait  विकास  संस्थान  की  स्थापना  की  योजना  बना  रही  है  ।  कागज  तौर  अखबार  कागज  बनने

 के  लिए  नये  कच्छे  मल  का  पता  विभिन्न  कच्चे  मालों  का  उपयोग  करने  के

 लिए  प्रक्रिया  का  जानकारी  अदि  विषों  से  संस्थान  संबंधित  रहेगा  ।

 संस्थान  की  स्थापना  करने  के  लिये  बनाई  गई  शअ्रस्थायी  matt  में  यह  प्रस्ताव है

 कि  यह  सोसायटीज  एक्ट  के  अधीन  एक  स्वायत्तशासी  संगठन  होगा  ।  संस्थान  की  सदस्यता

 सभी  कम्पनियों
 रत  निगमित  निकायों  तथा  कागज  लगा  at  ग्र खबरी  कागज  र

 सम्बद्ध  उत्पादों  के  विकास  में  श्रन्यया  रुवी  रखने  वालों  के  fat  खुली  होगी  संस्थानों  का  प्रबन्ध

 प्रशासकीय  परिषद द  द्वारा  किया  जायेगा  |

 इस  संस्थान  की  स्थापना  संबंधी  अन्तिम  निर्णय  अभी  लिया  जाना  है  ।

 सरकार  ने  यू ०एन ०  डी०  पी ०  की  सहायता  से  कागज  शौर  अखबारी  कागज  उद्योग  के  लियें  बैकल्यिक

 कच्चे  माल  का  पता  लगाने  शौर  खोज  करने  की  प्रायोजना  हाथ  में  ली  है  ।  इस  प्रपोज  के

 लिखित  उद्देश्य  है

 तात्कालिक  उदेश्य

 1.  औद्योगिक  के  लिये  tera  कस्बे  माल  का  पता  लगाना  |
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 2.  फोरेस्ट  रिसने  इन्स्टीट्यूट  देहरादून  में  अनुसन्धान  सुविधाओं  को  बढ़ाना  ग्रोवर
 उस

 के
 द्वारा  सेल्यूलोज़  रसायन  भर  कागज  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  तकनीकी  कौर  आर्थिक  दृष्टिकोण  से ]

 तकनीकी  का  विकास  करना  ।

 3.  पेपर  तकनोलॉजी  इन्स्टीट्यूट  सहारनपुर  में  प्रशिक्षण  सुविधाएं  का  बढ़ाना  श्र

 कर्मचारियों  को  लुगदी  कागज  तकनीक  में  प्रशिक्षण  देना

 दीर्घकालिक  उद्देश्य

 1.  देश में  1980  तक  20  लाख  मी०  टन  कागज के  उत्पादन  के  लक्ष्य  को  पूरा  करने  में

 मदद  करना ।

 2.  प्राप्त  कच्चे  माल  के  स्रोतों  का  सर्वोत्तम  उपयोग  करने  में  खाने  वाली  विविध  कमियों  का

 पता  लगाकर  विवेचन  पर  अ्रध्ययन  कर  के  भा  रत  के  कागज  उद्योग  की  सहायता  करना  |

 इस  प्रायोजना  को  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  एफ०  नौ  के  fi  नः  शेषज्ञों  की  सहायता

 से  चला  रहा  है  ।

 उड़ीसा  के  लिए  वर्ष  1976-77  के  लिए  वाचिक  योजना  परिव्यय

 746.  श्री  पी०  गंगादेवी :

 श्री  सेठी  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  ara  ने  उड़ीसा  के  लिए  वर्ष  1976-77  के  लिए  वीक  योजना

 परिव्यय को  मंजूरी  दे  दी  है  ;

 यदि  तो  उस  हा  कुल  परिव्यय  कितना हैं  ;

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  कोई  अतिरिक्त  योजनाएं  हाथ  में  लेने  के

 सलिए  कहा है  ;  तौर

 प्रत्येक  क्षेत्र  में  कुल  कितनी  राशि  बचें  करने  का  विचार  है  कौर  इसमें  राज्य  सरकार

 का  कितना  अश  होगा  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ao  के०  :  कौर  राज्य  की

 विधिक  1976-77  के  लिए  12467  करोड़  रुपए  के  भ्रनुमोदित  परिव्यय  के  क्षेत्रवार

 बतरफ़  का  विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी  o—_—

 10457/76)  |

 राज्य  की  वार्षिक  1976-77  को  ग्रीम  रूप  दिये  जाने  के  बाद  राज्य

 सरकार  ने  1.20  करोड़  रुपए की  लागत  से  पुरी  से  कोर्णाक  तक  समुद्र  तट  के  समानान्तर  मानें  बनाने

 का  एक  नया  प्रस्ताव  भेजा  है इस  प्रस्ताव  पर  योजना  झ्रायोग  में  संबधित  प्राधिकरणों  के  परामर्श

 से  बिचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 (4)  अन्तिम  रूप  से  अनुमोदित  की  गई  124.67  करोड़  रुपए  की  योजना  के  लिए  कुल
 87.40  करोड़  पए  के  संसाधन  उपलब्ध  होने  का  श्रीमान  लगाया  गया  है  feet  केन्द्रीय  सहायता

 के  रूप  में  दिए  जाने  वाले  35.27  करोड़  रुपए  भी  शामिल  हैं  ।  इस  प्रकार  संसाधनों  में  37.97  करोड़

 रुपए का  अन्तर रह जाता है सह  जाता  है
 ।  1976-77 की  प्रविधि  में  केन्द्रीय  सरकार इस  भ्रन्तर को पुरा को  पूरा  करने  के

 उपाय  खोजने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करेगी  ।  विंमान  कार्य  विधि  के  झ्रनुसार  राज्य  योजनायें

 की  वित्त-व्यवस्था  के  लिए  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  एकमुश्त  ऋण/श्रनुदान  के  रूप  में
 दी

 जाती

 है  ग्रोवर  यह  अलग-अलग  क्षेत्रों  के
 भ्रावंटनों

 से  संबंधित  नहीं  है  ।

 Instructions  regarding  dealing  with  complaints  made  by  ordinary  persons

 747.  Shri  M.  C.  Daga  ;  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  issued  instructions  frcm  time  to  time  that  the  complaints  mace
 by  ordinary  persons  at  lower  levels  should  be  immediately  resolved  and  if  so,  the  main  features
 thereof  and  when  these  were  issued;  and

 (७)  whether  genuine  complaints  of  pcor  people  are  not  resolved  even  Curing  the  present
 emergency  and  ifso,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  jn  this  regard ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  Department  of  Personnel
 and  Administrative  Reforms  and  Department  of  Parliamentary  Affairs  (Shri  Om
 Metha)  :  (a)  Yes,  Sir.  A  statement  is  attached.

 (b)  No,  Sir.  Every  effort  is  mace  to  look  into  the  genuine  complaints  and  grievar:ces  of  the
 people  for  appropriate  action  and  reGressal.

 With  the  object,  inter  alia,  of  removing  as  far  as  possible,  the  causes  which  give  rise  to  ccmp-
 laints/  grievances,  various  other  measures  have  been  taken  /initiated  after  the  emerger  cy,  ir.  ac.di-
 tion  to  the  instructions  issued  earlier,  which  are  aime4  at  cleansing  and  tonirg  up  the  public  admi-
 njstration  and  streamlining  the  rules,  regulations  and  procedures,  particularly  at  the  cuttir  g  edge
 levels  where  the  public  comes  into  contact  with  the  administration.

 In  1964,  instructions  were  issued  for  maintenar  ce  of  ‘complaint  registers’in  which  the  ccmp-
 laints  received  could  be  entered  with  a  view  to  watchirg  that  appropriate  ecticr  was  taker.  in
 regard  to  them.  In  1966  acentralised  institution  of  Commissioner  for  Public  Grievar  ces  was
 Set  up  with  the  object  of  taking  up  and  pursuing  with  the  concerned  Department  and  Ministries,
 for  appropriate  redressal,  the  grievances  and  complaints  brought  to  the  Commissior  e1’s  ctice,
 and  for  broadly  coordinating  the  work  of  the  officers  Cealing  with  publiccomplaints  and  grievar  ces
 in  the  various  Departments  ar.  Ministries.In  1974,  pursuant  to  the  accepted  recommer  Cation  of
 the  Administrative  Reforms  Commission,  instructions  were  issued  for  mainterance  of  mplaint
 bookਂ  in  which  a  person  having  any  grieval.ce  or  complaint  can  record  it  for  Necessary  action.

 National  Fire  Service

 748.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  wh2ther  Government  propose  to  formulate  a  Scheme  to  brirg  the  Naticral  Fire  Service
 in  the  country  under  a  single  organisation  and  to  ensure  coordination  among  the  different  e  Gepart-
 ments  eNgaged  in  this  work;  and

 (b)  if  so,  by  what  time  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.

 (a)  No,  Sir.

 (b)  QueStion  does  not  arise.
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 जमशेदपुर  में  सहायक  कारखाने

 749.  सरदार  स्वरण  fag  सोनी  क्या  उद्योग  कौर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताते की  कृपा

 करेंग ेकि  :

 क्या  विशेषकर  जमशेदपुर  स्थित  सायक  कारखाने  बन्द  होनें  वाले  हूँ  क्योंकि

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  वां  स्थित  बड़े  उद्योगों  का  इन  कारखानों  के  प्रति  उपेक्षापूर्ण

 है  जो  इस  राज्य  में  सहायक  कारखानों  से  अपनी  अ्रावश्यकता  का  माल  नहीं  खरीदते

 क्या  सरकारी  तथा  गैर-सरकारो  क्षेत्रों  के  बड़े  उद्योग  अ्रपनी  अवश् युक् कता  का  कतर

 माल  में  वर्तमान  म्यों  से  अधिक  मलय  देकर  के  बाहर  प  खरीदते  भ्र ौर

 यदि  तो  सहायक  उद्योगों  को  बचाने  के  लिए  सरकार  को  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है
 ?

 उद्योग  श्र  नागरिक  पूर्ति  संत्र/लय
 में

 राज्य  मंत्री  ए०  :
 आर

 निजी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  सहायक  से  की  गई  खरीदारी के  बारे  में  सुचना  उपलब्ध  नहीं

 है  ।  जहां  तुक  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  सवाल  है  बिहार  में  इस  प्रकार  के  सात  उपक्रम  हैं

 ग्रोवर  वे  अपनी  आवश्यकताएं  AT  उद्योगो  अथवा  सहायक  एककों  प्राप्त  करते  हैं  ।  ऐसे  उपक्रमों

 द्वारा  बिदार  के  बाहर  से  ऊंची  कीमतों  पर  खरीदारी  करने  के  संबंध  में  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 है  |  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  एकक  राज्य  में  चल  रही  कीमतों  की  तुलना  में  ऊंची

 कीमतों  पर  के  बाहर  से  aval  प्रतिकाश  खरीदा  रियो  करते  हैं  ।  फिर  जेसा  कि  पहले

 होता  बड़े  एककों  द्वारा  बिदार  स्थित  लघ  उद्योग  ौर  सहायक  एकक  को  क्रयादेश  नहीं  दिये  जा

 रहे  अतएव  वे  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।

 सरकार  सहायक  उद्योगो  के  विकास  के  लिए  सभी  केन्द्रीय/सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों

 को  विस्तृत  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  कर  चकी  है  ।  कोयला  कम्पनियों  के  लिए  सहायक  उद्योगों  की  स्थिति

 की  जांच  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।  सरकार  द्वारा  इस  समह  से  रिपोर्ट

 मिलने  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 जमशेदपुर  में  एस०  आई ०  एस०  कराई  का  कार्यालय

 750.  सरदार  स्वर्ण  सिह  सोनी  :  नया  उद्योग  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करा

 कया  सरकार  का  विचार  लघु  उद्योगों  की  सहायता  करने  के  उद्देश्य  से  निकट  भविष्य  में

 जमशेदपुर  में  एस  ०  भाई
 एस०

 भाई  का  एक  सम्पूर्ण  खोलने  का  सनौर

 यदि  तो  यह  कार्यालय किस  तारीख  से  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर देगा ?

 उद्योग  कौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  पी०
 :

 रोक

 जमशेदपुर
 सहित  कोटा  नागपुर  डिवीजन  के  लघु  कौर  सहायक  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  कौर  ०५

 की  जाने
 वाली  कार्रवाई

 को
 ध्यान

 में
 हुए  सरकार ने  के  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान का  दर्जा

 बढ़ा कर  1972-73  स  इस  शाखा  लग  उद्योग  सेवा  संस्थान के  स्तर  का  कर  दिया है  ।  इसके  अलावा
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 धनबाद  के  विद्यमान  we  उद्योग  सेवा  संस्थान  विस्तार  केन्द्र  को  भी  अगल  वित्तीय  वर्ष  में  शाखा  संस्थान

 का  दर्जा  देने  का  विचार  है  ।  ये  दर्जा  बढ़ाए  गए  संस्थान  जमशेदपुर  के  लघु  उद्योगों  के  लिए  विस्तार

 सवारों  की  भी  व्यवस्था  करेंग  ।  साधनों  पर  मौजूदा  नियंत्रणों  पर  पिछड़े  क्षेत्रों  सहित  दूसरे  भागों

 में  विस्तार  केन्द्र  ae  शाखा  संस्थान  खोलने  की  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  फ़िलहाल

 जमशेदपुर  में  पूर्णरूपेण  लघु  उद्योग सवा  संस्थान  खोलने  का  विचार  नहीं  है  ।  फिर  भी
 जमशेदपुर

 म में  एक

 शाखा  संस्थान  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 उपग्रह  दक्षिण  टेलीविजन  परीक्षण  कार्यक्रम  के  लिए  के  साथ  करार

 751.  श्री  शि  भाषण  क्या  भ्रंतरिक्ष  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  हमारे  उपग्रह  शिक्षण  टेलीविजन  परीक्षण  कार्यक्रम  के  लिए  तासा  द्वारा  दी  गई

 सुविचारों के  बारे  में  करार  के  नवीकरण  के  लिए  नासाਂ  के  साथ  इस  बीच  किसी  करार

 पर  हस्ताक्षर  किये  गये  कौर

 यदि  नवीकरण  करार  पर  हस्ताक्षर  न  किये  गये  तो  सरकार  का  विचार  उपग्रहे

 शिक्षण  टेलीविजन  परीक्षण  कार्यक्रम  को  किस  प्रकार  उरी  रखने  का  है
 ?

 प्र  बान  मं  योजना मं  पर माणिक  ऊर्जा  इ  लक्ट्रोनिवस  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  :  )  नहीं

 छ  समूहों  में  से  प्रत्येक  मे  एक-एक  के  हिसाब  से  छः स्थलीय  टेलीविजन

 मीटरों  की  स्थापना  के  माध्यम  उपग्रह  शैक्षणिक  टेलीविजन  परीक्षण  संबंधी  गांवों  में

 से  लगभग  45  प्रतिशत  गांवों  में  टेलीविजन  सेवा  जारी  रखना  की  योजना  बनाई  गई  है  ।  गुजरात

 में  नडियाड  जिले  के  पिज  गांव  में  स्थापित  ट्रांसमीटर  के  द्वारा  जिन  *साइट  संबंधी

 गांवों  में  यह  सेवा  इस  समय  उपलब्ध  उन  गांवों  में  इसी  ट्रांसमीटर  द्वारा  यह  सेवा  जारी

 रहेगी

 झम रोकी  प  प्रमाण  शाक्ति  आयोग  द्वारा  तारापुर  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  का  अध्ययन

 752.  श्री  हरी  fag:  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  बरपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  परमाणु  शक्ति  ग्रा योग  के  श्रेय  ने  हाल  ही
 में  पुनर्गठित  अमरीकी  परमाणु

 शक्ति  आयोग  के  किसी  भी  विश्लेषक  को  तारापुर  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  का  BEATA  करने  में  अपना

 सहयोग  देने  की  पेशकश  की  है ;  ग्रोवर

 यदि  तो  पर  अमरीकी  परमाणु  शक्ति  आयोग  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 प्रदान मं  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इ  लक्ट्रोनिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  गाँधी )  हां
 ।

 अमरीका  के
 न्यूक्लीयर  रेगुलेटरी  कमीशन  के  अध्यक्ष  श्री  ऐंड  इस  पेशकश

 को  स्वागत  किया है  ।
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 मिण  विद्युतीकरण  निगम  हरा मं  जून  की  गई  योजनाओं  के  लिए  राज्यों  हरा  निगरानी  पैडलों  को  नियुक्ति

 753.  श्री  हरी  fag:  कया  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 क्या  केद्र  सरकार  ने  हाल  ही  में  सभी  राज्य  सरकारों  को  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम

 द्वारा  मंजूर  की  गई  योजनायें  के  लिए  निगरानी  पेनल  नियुक्त  करने  का  सुझाव  दिया

 है  ;  wit

 यदि  तो  उस  पर  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 mut  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sto  सिद्धेश्वर  :  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Bokjan  Cement  Factory  (Assam)

 754.  Shri  Hari  Singh  :  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies  be
 -pleased  to  State  :

 (a)  Whether  the  Cement  Corporation  of  India  is  setting  up  the  Bokajan  Cement  Factory
 {Assam)  ;

 (b)  if  so,  the  present  progress  thereof;  and

 (c)  the  date  by  which  this  factory  is  likely  to  commefce  production  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Su
 (a)  to  (c)  Toe  Cement  Corporation  of  India  Limited,  15  Setting  up  a  cemeRt

 pplies  (Shri  B.  P.

 plant  with  a  capacity  of 2  lakh  tonnes  per  annum  at  Bokajanin  Assam.  This  plants  isnow  expec-
 to  go  into  commercial  production  by  October,  1976.

 The  progress  made  so  far  on  this  projectin  regard  to  different  items  of  workinclujing  plane
 cand  machinery  is  indicated  below

 (1)  Non-Plant  building

 (2)  Township

 (3)  Water  Supply  Scheme:  Finishing  work  is  in  prcgress.

 (4)  Railway  Station:  Required  railway  siding  has  been  laid.

 (5)  Quarry  :  Tne  quarry  is  under  development  and  sufficient  quantity of  limestone  has  been
 exposed.

 (6)  Ropeway:  The  ropeway  has  been  delivered  and  installed.

 (7)  Crusher;  The  crushing  plant  (without  Jaw  crusher)  has  been  commissioned.

 (8)  Plant  and  Machinery  Mostofthe  plantand  machinery has  beenreceived.  Thetrial
 run of  various  plant  and  machinery  (Phase-I)  has  been  completed.  Certain  critical  items  are  yet
 to  be  received  and  the  complete  plant  is  now  expected  to  be  commissioned  by  1976.

 Step  is  being  taken  for  spending  up  remaining  items  of  work.

 Use  of  Hindi  for  Official  Purposes

 Shri  Panna  Lal  Barupal:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  please  to  state:

 (a)  Tae  suggestions  made  to  the  Central  Government  in  regard  to.  maximum  use  of  Hin  di

 foe  official
 purposes  at  the  recent  Hindi  Sahitya  Sammelan  Conference  held  in

 Allahaba
 d  ह

 an
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 (b)  the  concrete  steps  taken  by  Goverrment  to  implement  these  suggestions  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs,  Department  of  Personnek
 and  Administrative  Reforms  and  Department  ef  Parliamentary  Affairs  (Shri  Om.
 Mehta):  (a)  No  communication  has  been  received  frcm  the  Hinci  Sahitya  Si:mmelan  intj-
 mating  suggestions  made  at  the  Conference  organised  by  them  at  Allahabad.  However,  a
 resolution  was  passed  in  the  Conference  requesting  the  Central  Goverr  mert  to  conStitute  a
 Separate  Ministry  so  that  the  work  relatirg  to  Official  Language  is  properly  co-ordinated.

 Further,  some  of  the  important  suggestions  made  by  the  Speakers  at  the  Conference  may
 briefly  be  stated  as  follows:—

 1,  Quite  a  large  number  of  employees  kvow  Hindi  but  they  hesitate  to  use  it  in  their
 work.  Steps  are  required  to  be  taken  to  eNcourage  them  to  use  Hindi.

 2.  Employees  trainedin  Hindi  should  be  utilised  for  doing  work  in  Hindi,

 3.  Simple  and  spoken  language  should  be  used  for  official  purposes  and  words  of  other
 Indian  languages  commonly  used  in  Hindi  should  be  assimilated  in  it.

 4.  Sufficient  number  of  Hindi  typewriters  should  be  mace  available  in  Central  Govern—
 ment  Offices.

 (b)  The  Government  have  not  undertaken  implememtation  of  the  specific  rescluticr /
 suggestions  of  this  Conference.  However  the  fallowirg  steps  have  alreacy  teen  taken  ty
 the  Central  Government  in  respect  of  various  points  made  in  the  resolutions/suggesticrs  01.
 this  Conference.  A  Separate  Department  of  Official  Language  was  created  only  1851  year  to
 look  after  the  work  relating  to  Official  Lar  guages.

 Hindi  workshops  are  already  being  organised  in  the  Ministries/Departments  and  sub-
 ordinate  offices  of  the  Central  Goverr  ment  with  a  view  to  instilling  corficerce  in  the  Hindi
 knowir g  employees  to  work  in  Hindi  and  an  incentive  scheme  has  also  been  introduced  with
 a  View  to  eNcouraging  them.

 It  has  been  clarified  time  and  again  that  in  uSil g ह  Hindi  for  rotirg  and  Craftirg  simple
 and  spoken  language  should  be  used  and  there  would  be  ro  objection  if  Er  glish  or  Urcu  worcs:
 are  commonly  used  or  written  in  Devnagari  Script.

 Further,  according  to  the  annual  programme  for  the  year  1975-76,  all  Ministries;De-
 partments  have  been  requeStec  to  purchase  Hir.ci  typewriters  85  per  their  requiremerts,  Lut
 at  least  one  typewriter  must  be  purchaSeG  in  every  Cffice.

 Efforts  are  being  mace  to  increase  the  procuction  of  typewriters  in  Devanagari  <cript..
 In  the  letters  of  intent  given  to  four  concerns  for  manufacturir g  typewriters,  it  has  teen  <ti-
 pulated  that  50%  of  their  production  should  be  of  typewriters  in  Indian  scripts.

 Manufacture  of  Ballistic  Missiles  by  China

 756.  Shri  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleaSed  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  that  China  has  manufactured  such  ballistic  missile*
 by  which  any  part  of  Asia  can  be  attacked  by  atomic  weapons;

 (b)  whether  Government  are  also  aware  that  the  speed  of  such  missiles  is  5600  K.M.  per
 Rour; aD

 (c)  if  so,  their  reaction  about  the  danger  thereof  to  the  security  of  India  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Bansi  Lal):  (a)  to  (c)  The  Chinese,  according  to  press
 geport,  have  ballistic  missiles  of  a  cer  d n  range  and  are  reported  to  be  ceveloping  ballistic

 It  would  n  ot at missiles  of  longer  ranges.  be  in  public  interest  to  discuss  the  details.

 All  developments  having  a  bearing  on  the  Security  of  our  country  are  duly  taken  note  off

 Gn  our  defence  planning.
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 महाराष्ट्र  शीर  विदर्भ
 के

 fd  क्षेत्र  में  सरकारी  ७  की
 परियोजनाएं

 757.  ||  बसन्त  साठ  क्या  उद्योग  शौर  नागरिक  Wa  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगें  कि

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  यह  भ्रनुरोध  किया  है  कि  इस  राज्य  के  औद्योगिक  दृष्टि  से

 पिछड़े  हुए  महाराष्ट्र  श्र  विदर्भ  क्षेत्रों  में  सरकारी  क्षेत्र  की  महत्वपूर्ण  परियोजनाएं  स्थापित

 की  जाएं  ;  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 उद्योग  शौर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पो०  मौर्य )  कौर

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  सरकारी  क्षेत्र  में  निम्नलिखित  परियोजनाएं  स्थापित

 करने के  लिए  इस  मंत्रालय से  प्रतिरोध  किया  था

 भारी  वाणिज्यिक  गाड़ियां  ।

 )  मोटरगाड़ियों  के  टायर ।

 हाथ  के

 जहां  तक  उपर्युक्त  का  संबंध  एक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  अभी  तैयार  की  जा

 रही  है  कौर  वह  aa  इस  अवस्था  में  नहीं  पहुंची  है  कि  स्थापना  स्थल  के  चुनाव  पर  विचार  किया

 जा  सके  ।  फिर  भी  राज्य  सरकार  के  निवेदन  को  ध्यान  में  रख  लिया  गया  है  |

 जहां  उक्त  का  संबंध  सरकारी  क्षेत्र  में  मोटरगाड़ी  टायर  परियोजना  स्थापित

 करने  की  कोई  भी  योजना  नही  है  के  संबंध  में  हिन्दुस्तान  मशीन  ace  की  पांचवीं
 पंचवर्षीय

 योजना  अवधि  में  मशीनी  श्रौजार  संयंत्र  स्थापित  करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 प्रति  व्यक्ति  की  ara  बढ़ाया  जाना

 758.  श्री  भजन  सेठी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  कौर  मध्य  प्रदेश  जैस  alas  she  से  पिछड़े  हुए  राज्यों

 म  इस्पात  खान  परियोजनाएं  रोक  sate  परियोजनाएं  आरम्भ  करने  के  बाद  भी  स्थानीय

 जनता  की  प्रति  व्यक्ति  राय  बढ़ाने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  नहीं  निभा  सकी है

 यदि  तो  इसके  विशिष्ट  कारण  क्या  कौर

 सरकार
 ने  इस  स्थिति से  निबटने  के  लिए  विशेष  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने

 का  विचार है  ?
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 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ange  ro  :  ate

 बड़ी  औद्योगिक  परियोजनाओं  को  स्थापना  सहित  समान्य  रूप  से  विकास  कार्यक्रमों  से

 मध्य  प्रदेश  कौर  उड़ीसा  में  प्रति  व्यक्ति  झ्रांप  में  प्रत्यक्ष  वृद्धि  हुई

 वह  नोचे  दिये  गये  ऑ्रांकड़ों  से  स्पष्ट

 an

 बिहार  उड़ीसा  मध्य  प्रदेश

 (  1948-49  (1952-53 (  1960-61

 1955-56  |  1955-56  195  1955-56
 232

 से  ह  152  से  ि

 1957-58 तक  |  1957-58  तक  J

 1963-64  है  1963-64  1963-64

 से  से  से
 245

 1965-66  तक
 ||

 206

 1965-66  तक  1965-66  तक  J

 वृद्धि  35.5  प्रतिशत  वृद्धि  28.7  प्रतिशत  वृद्धि  5.7

 बाद  के  चार  वर्षों  के  बारे  में  wins  उपलब्ध  नहीं  हैं

 राज्य  सांख्यिकी  कार्यालयों  द्वारा  दी  गई  सुचना  के  आधार पर  केद्रीय

 सांख्यिकी  भारत  सरकार  द्वारा  संकलित  आंकडे

 ऊपर  प्रति  व्यक्ति  अय  के  जो  ates  दिये  गये  हैं  वे  1955-58 प्रौढ़  1963-66

 मध्य  फोन  वर्षों  को  aaa  के  रूप  में  दिये  गये  हैं  alt  इन  राज्यों  में  ग्रधिकांश  मुख्य  प्रौद्योगिक

 परियोजनाओं  को  स्थापना  के  पहले  are  बाद  को  अवधियों  के  बारे  में  सामान्य  रुप

 से  मध्य  प्रदेश  में  इस  श्रवंधि  में  प्रति  व्यक्ति  राय  में  हुई  7.5  प्रतिशत  को  वृद्धि

 महत्वपूर्ण  नहीं  परन्तु  बाद  के  वर्षों  में  अर्थात  1970-71  से  1972  -73  इसौ

 आधार  पर  गिनो  गई  प्रति  व्यक्ति  आय
 बढ़

 कर  273  रुपय  हो  गई  |  इस  से  1963-66  के  फोन

 वर्षों  की  अवधि  में  लगभग  11.4  प्रतिशत  को  वृद्धि  हुई  ।
 प्रश्न  के  विवरण  में

 जिस  प्रकार  के

 जड़े  उद्योगों  का  हवाला  दिया  गया  है  वे  मूल  रूप  से  तो  राष्ट्रीय  महत्व  के  हैं  परन्तु  सम्बद्धता  प्रभाव  कौर

 क्षेत्रीय  ग्रस्त  कार्यावा हो  की  व्यवस्था  से  क्षेत्रीय  त्रय  व्यवस्था  के  विकास  में  अप्रत्यक्ष  रूप

 से  योगदान  करते  इफ  wea  क्षेत्रों  मे  हुए  क्रमिक  विकास  झ्र  राज्य

 के  प्रयत्नों  से  स्थानीय  जनता  को  प्रति  व्यक्ति  राय  में  वृद्धि  होती  है
 ।

 बड़ो  प्रौद्योगिक  परियोजताश्रों  को
 स्थान  विशेष  में  स्थापित  करने  से  स्थानीय  जनता

 2.0
 की  लाभ  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  राष्ट्रीय  रोजगार  सेवा  ण  माध्यम

 से  जिन  पदों  के  भर्ती  की  जाती  है  उनमें  सरकार  ने  द्  बत  की  व्यवस्था  कर  रखो  है

 बक  500  रुपये  से  कम  मूल  वेतन  के  पदों  के  लिये
 स्थानीय  लोगों  को  तरजीह  दी  जाये  ।  इन  क्षेत्रों

 में  सहायक  एककों  की  स्थापना  पर  भी  बल  दिया  जारहा  है  ।

 68



 17  पॉच
 teue  fe

 Recruitment  in  BHEL

 759.  Shri  Nathu  Raya  Abirwar:  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil
 Supplies  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  his  Ministry  have  received  complaints  to  the  effect  that  local  people  are
 rot  being  given  jobs  by  the  management  of  जि  द

 (b)  whether  these  complaints  haye  been  looked  into  by  any  efficer;  and

 (c)  if  so,  the  results  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  A.  C.
 George):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  It  has  been  found  that  the  complaints  are,  by  and  large,  not  08560  on  facts.

 Recruitment  of  Harijans  and  Adivasis  in  BHEL,  Jhansi

 760.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Industry  and  Civil  Supplies
 be  pleaSed  to  State:

 a)  whether  Government  have  directed  the  public  sector  uncertakir gs  to  recruit  a  persor's
 of  only  that  State  in  which  a  particular  industry  is  set  up  against  the  posts  carrying  a  salary
 upto  Rs.  500;

 (b)  number  of  persons  recruite¢  in  the  Jhansi  BHEL  Factory  during  the  last  one
 year  against  the  posts  with  a  salary  upto  Rs.  500;  and

 (c)  percentage  of  Harijan  and  Adivasi  recruits  amorg  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  (Shri  A.
 George):  (a)  Goverrment  of  India’s  instructions  already  exist  that  all  the  Public  Sector

 Undertaings  should  make  recruitment  to  posts  carryir  g  a  basic  salary  of  upto  Rs.  500/-  psa
 through  the  Local  Employment  Exchange.

 (b)  203  employees  and  140  traimees  were  recruited  Curing  the  last  year,  making  a  total
 of  343  recruits.

 (c)  20.%  of  the  recruits  are  Harijans  and  26%  Adivasis.

 भारत  में  विज्ञान  एवं  और  बयोगिकीय  क्रियाकलापों  को  राष्ट्रीय  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  afela

 के  श्रन्तगत लाने का प्रस्ताव लाने  का  प्रस्ताव

 761.  श्री  सी०  Fo  चन्द्रभान  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  वैमानिक  प्रयोगशाला  के  निदेशक  द्वारा  सोवियत  संघ

 की  अपनी  यात्रा  के  पश्चात्‌  दिये  गये  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  है  कि  भारत  में  समस्त

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिक  क्रियाकलाप  सर्वोच्च  निकाय  राष्ट्रीय  विज्ञान  are  प्रौद्योगिकी  समिति  के

 झन्तगेत  लाया  झ्र

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये

 योजना  मंत्री  श्राई०  Fo  :  राष्ट्रीय  विज्ञान  भ्र  प्रौद्योगिकी  समिति

 भारत  सरकार  का  सर्वोच्च  सलाहकार  निकाय है  तथा  इस  पर  राष्ट्रीय  विज्ञान  कौर

 योजनाओं  को  तैयार  उन्हें  निरंतर  अदूमतम च्  बनाने के  राष्ट्रीय  वैज्ञानिक  तथा  se
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 श्रौद्योगिकी  प्रयासों  के  सभी  पहलुओं  पर  सरकार  को  सहायता  तथा  सलाह  देने  का  दायित्व

 इस  पर  म्रन्तर-क्षेत्रीय  स्त्रोत  saree  सहित  वैज्ञानिक  एवं  Trartfraay  अ्रनुवंधान  ढांचे

 को  उन्नत  बनाते
 का

 भी  दायित्व  है  ।  इसके  विचार  विषय  इतने  लचीले  हैं  कि  यह

 राष्ट्रीय  प्रयास  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  सकती है
 ।  तदनुसार  ल रष्टय क्  वैमानिकी  प्रयोगशाला

 के  निदेशक  द्वारा  की  गई
 सिफारिशों

 पर  vet  से  ही  gt  रूप  से  कार्यान्वयन  हो  रहा  है
 ।

 ऊपर  कालम  में  दर्शाई  गई स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसका  प्रश्न

 नहीं  उठता  ।

 द्रविड़  मुन्नी  कषगम  की  सरकार  द्वारा  मुद्रणालयों  को  ऋण

 तथा  समाचारपत्रों  को  विज्ञापन  दिया  जाना

 762.  श्री  सी०  Fo  चन्द्रजीत  क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा क

 करेंगे

 क्या  भूतपूर्व  द्रविड  मुस्तैद  कषगम  सरकार  ने  उन  मुद्रणालयों  को  लगभग  30

 लाख  रुपया  ऋण  दिया  था  जो  समाचार  पत्र  तथा  पत्र  पत्रिकाएं  छापते  थे  ;

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इन  समाचार  पत्तों  को  विज्ञापनों  से  भारी  राशि  मिला  करती  थी  ;

 क्या  एक  ऐसे  समाचार-पत्र  को  1976  के  बिलों  का  भुगतान  किया

 wat  था  जिसका  प्रकाशन  1975  में  बन्द  हो  गया  था  ;

 यदि  तो  सरकार  का  तमिलनाडू  में  द्रविड  मुन्ने  सरकार  के  भ्रष्टाचार

 के  ऐसे  विशेष  मामलों  में  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;  ae

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  बाते  क्या  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण
 मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मबीर  :  से  (a):  राज्य

 रकार  से  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ale  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेंगी
 ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  dart  दिया  जाना

 763.  श्री  सी०  के०  चच्द्रप्फ्त  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पेंशन  के  लिये  mar  करने  वाले  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  राज्यवार  नवीनतम

 संख्या  क्या  है  |

 कितने  व्यक्तियों  को  पेंशन  दी  गई  है  ;

 कितने  भ्रावेदन  पत्र  स्वीकार  कर  दिये  गये  कितने  feats  में  रख  दिये है

 अथवा  विचाराधीन  है  ?

 गह  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  से  (*T)  :  सुचना  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 प्र न्या लय  में  रखा  गया  ।.  देखिये  संख्या  एल  otto ०  10458/  76]
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 लिखित  उत्तर

 फाल्गुन

 27,
 bao?

 भ्रइलील  पुस्तकों को
 बिक्री

 764.  श्री  विश्व नरायण  शास्त्री  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  विभिन्न  नगरों  में  अश्लील  पुस्तकों  की  खुली  बिक्री  की  जा  रही

 है  ;

 यदि  तो  उक्त  पुस्तकों  का  परिचालन  एवं  बिक्री  रोकने के  लिये  कया  उपाय

 किये जा  रहे  हैं  ;

 इस  बात  का  प्रारम्भ  में  कौन  करता  ठ  कि  श्रमिक  पुस्तक  म्रश्लील  है

 अथवा  नहीं  ;  ग्रोवर

 क्या  उनका  विचार  इस  मामले  में  मंत्रालय  को  पराग्वे  देने  के  लिये  एक  गैर

 सरकारी  तन्त्र  का  गीत  करने  के  प्रश्न  पर
 विचार

 करने  का
 है

 ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  Tao  :  :  सरकार  को  देश  में

 कुछ  स्थानों  पर  अश्लील  पुस्तकों  को  गुप्त  रूप  से  बेचने  की  जानकारी  है  ।

 (@)  ऐसी  पुस्तकों  को  बिंद्रा  के  संबंध  में  कार्यवाही  करने  के  लिये  भारतीय  दंड

 संहिता  की  धारा  292  तथा  293  दंड  प्रक्रिया  1973  की  धारा  95  are

 जनक  मामलों  का  प्रकाशन  fatten  1976  में  पर्याप्त
 प्रावधान  ऐसी  पुस्तकें

 पकड़ो गई  है  aar  विशष्टि  मामलों  में  मुकदमें  भी  चलाये  नग थे हैं  जैसाकि  area  समिति  ने

 सुचित  किया  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  करने  के  लिये  हाल  के  विधेयक  में  acta

 पुस्तकों  के  संबंध  में  पुरी  तरह  कार्यवाही  करने  के  लिये  एक  अतिरिक्त  प्रावधान  है  are  यदि

 संसद  इसका  अनुमोदन  करती  है  तो  इससे  भी  सहायता  मिल  सकती  है  ।

 क्या  nae  पुस्तक  anita  है  waar  नहीं  प्रारम्भ  में  इसका  निर्देश  कानून

 के  अ्रन्तगंत  पुस्तक  को  पकडने  भ्रमणा  ऐसे  पकड़ने  का  wae  देने  के  लिये  सक्षम  झाधकारी  द्वारा

 किया  जाता

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
 नहीं

 mam  में  विद्युत  की  आवश्यकता

 765.  श्री  विश्व नारायण  शास्त्री  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्षा  करेंगे

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  वर्ष  1980  में  उस
 के  बाद  जबकि  मेघालय  का  राज्य

 बिजली  बोर्ड  ara  को  विद्युत  सप्लाई  aaa  न  करने  का  निर्णय  करने  में  स्वतन्त्र

 झासाम  की  विद्युत  की  आवश्यकता  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  feat  गया  है

 अथवा  कोई  अनुमान  तैयार
 किये  गये

 है थ
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 (@)  असाम  में  विद्युत  प्रजनन  के  कौन-सी  परियोजनाओं  आरम्भ  की  गई  है

 अथवा की  जानी  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  वह  उन  उद्योगों  की  मांगों को  किस  प्रकार  पुरा  करेंगे  जोकि  राज्य  में

 स्थापित होते  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  (sto  सिद्धेश्वर  :
 नौवें  वाधिक  विद्युत  सर्वेक्षण  ने

 झसम  की  1983-84  तक  की  विद्युत  की  आवश्यकताओं का  निर्धारण  किया  है  ।

 (a)  कौर  9)  नामरूप  ताप  विद्युत  विस्तार  (1X30  का  निर्माण  कायें

 सन्नत  अवस्था  में  है  ax  बाँगाईगाँव  ताप  विद्युत  परियोजना  जिस  में  50-60  मेगावाट  वाली

 दो  यूनिटों की  स्थापना  होनी  स्वीकृत  हो  चुकी  इन  परियोजनाओं  के  पुरा  हो  जाने  पर

 राज्य  की  बिजली  संबंधी  भविष्य  की  झ्रावश्यकतायें  पुरी  करने  में  मदद  मिलेंगी

 Increase  in  Juvenile  Crimein  Delhi

 द
 पे  Shri  Viswanarayan  Shastri:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 (a)  whether  juvenile  crime  is  increasirg  at  a  galloping  speed  in  Delhi;  and

 (b)  if  so,  the  causes  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.U.  Mohsin)  :  (a}
 and  (0)  No  Sir,  151  cases  were  registered  in  1975  aS  against  163  in  1974.

 सभा  अटल  पर  रखें  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 उद्योग  तथा  विनियमन )  श्रीनिवास  1951  के

 अन्तर्गत  जारी  की  गई  अधिसूचना

 उद्योग  कौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  eto
 ए०

 :  मैं  उद्योग  तथा  विनियमन

 1951  की  धारा 9  के  अन्तरगत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या
 सां  श्री
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 तथा  प्रंग्रेजी  संस्करण )  की  एक  जो  दिनांक  25  1976  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित हुई  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  zo  10446/76]

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  नई  की

 समीक्षा  तथा  वारिक  प्रतिवेदन

 उद्योग  श्र  नागरिक  पूरी  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ए०  ato  :  मैं  कम्पनी

 1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  were  निम्नलिखित  पत्तों

 तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 राष्ट्रीय  श्रौद्योगिक  विकास  निगम  नई  दिल्ली
 के

 वर्ष  1974-75

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 भ्



 17  1976  सभा  पटल  पर  रखे  गये  गत्
 ar

 राष्ट्रीय  श्रौयोगिक  विकास  निगम  नई  का  ad  1974-75

 का  वाचिक  लेखा परी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  कौर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  10447/76

 सेन्ट्रल  इ  नेहरा  नाक्स  नई  दिल्‍ली  के  26  1974

 से  21  1975  की  अवधि  का  प्रतिवेदन

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राई०  के०  :  मैं  कम्पनी  1956

 की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  सेन्ट्रल  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटे  नई  दिल्‍ली  के  26

 1974  से  31  1975  की  अवधि  के  प्रतिवेदन  तथा  प्रंग्रेजी  संस्करण  की  एक

 a  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  ate  महालेखापरीक्षक  की  सभा  पटल  पर

 रखता हुं  ।

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  10448/76  ]

 अ्रखिल  भारतीय  सेवायें  1951  के  श्रन्तगंत  श्रधिसुचनायें

 गुह  कामिक  श्र  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 भ  मेहता  )  :  मैं  अखिल  भारतीय  सेवायें  1951  की  धारा  3  की  उपधारा

 (2)  के  seta  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  की  एक-एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हु  ——

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  पद  संख्या  दुसरा  संशोधन

 1976,  जो  दिनांक  10  1976  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधि  सूचना

 संख्या  UT out ofao  70  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  दुसरा  संशोधन  1976,  जो  दिनांक

 10  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा  ०सां ०  FFTo.

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  संवर्ग  में  पद  संख्या  चौथा  संशोधन

 1976,  जो  दिनांक  10  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  सासानी  में
 प्रकाशित हुए

 थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  पांचवां  संशोधन  1976  जो  दिनांक

 10  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्र धि सुचना  संख्या  सासानी

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  भारतीय  पुलिस  सेवा  प्रदेश  के  संवर्ग  थे  पद  संख्या  निर्धारण )

 1976,  जो  दिनांक  18  1976  के  भारत के  राजपत्र  में  प्र घि सुचना

 संख्या  सा  सोनी  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 FS
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 ििॉि  ि  ि  एएए  एटटिटिटिटिटॉटटाटीीीीिििपेएीीणनाएा

 (3:)  भारतीय  पुलिस  सेवा  संशोधन  1976,  जो  दिनांक

 7  1976  के  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या STo  सां०  नि०  156

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  संशोधन  1976,  जो  दिनांक

 7  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अ्धिसचना  संख्या  आसानी  157

 में  प्रकाशित हुए  थ  ।

 अ्रखिल  भारतीय  सेवायें  एवं  सेवानिवृत्ति  दूसरा  संशोधन  नियम

 1976,  जो  दिनाक  14  1976  के  भारत के  राजपत्र  में  अ्धिसचना

 संख्या  सासानी  196  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  )  संशोधन  1976  जो  दिनांक  28  फरवरी

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रधिसचना  संख्या  सासानी  256  में  प्रकाशित

 हुए थे

 aft  भारतीय  सेवायें  एवं  सेवानिवृत्ति  तीसरा  संशोधन

 1976  जो  दिनांक  6  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रधिसचना  संख्या

 सोसाइटी  316  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 प्रिन्थालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०टी०  10449/76  ]

 न्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  प्रथम  amar  नियम  1976,  और  अ्रधिसुचना  संख्या  सा०

 ato  नि०  419(5)  के  हिन्दी  संस्करण  का  इुद्धिफ्त्र

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एक०  एच०  मोहसिन  )  मैं  निम्न  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हैं

 (1)  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  1968 की  धारा  22  की  उपधारा

 (3)  के  wera  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  संशोधन  1976

 तथा  प्रंप्रेजी  की  एक  जो  दिनांक  28  1976

 के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रध्िसूचना  संख्या  सासानी  262  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 प्रियाल
 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०टी०  10450/76 ]

 (  2)  .  प्र घि सूचना  संख्या  -  सासानी  322  की  एक  जो

 दिनांक  6  1976  के  भारत  के  राजपत्र
 में

 प्रकाशित
 हुई

 थी  तथा
 जिसमें

 दिनांकਂ  19  1975  की  रिसना  संख्या  सा०्सां०नि०

 के  हिन्दी  संस्करण  का  शुद्धि  पत्र  दिया  हुमा  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी  0451/76  ]

 य
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 गेर-सरकारों  सदस्यों  के  विवेक कों  पं  कल्पों  सम्बन्धों  पति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS  BILL  AND  RESOLUTIONS.

 60at  प्रतिवेदन

 श्री  जो०  को  eta  मैं  गैर-परकार  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा

 संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प प्रतिकेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 कमी  ए

 रेल  चर्चा--जारी

 RAILWAY  BUDGET  1976-77  GENERAL

 निर्माण  कौर  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  :  इससे  पुत्र  किं  हम

 रेल  बजट  पर  चर्चा  आरम्भ  करें  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  सदन  के  विरोधी  तथा  wat

 दोनों  ही  पक्षों  के  सदस्य  इस  चर्चा  में  भाग  लेना  चाहते  हैं  ।  गर्त  मेरा  सुझाव  है  कि  arse  सदन  की

 कारवाही  7  बजे  तक  जारी  रखी  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हं  कि  सदन  की  यही  राय  है  ।

 कुन  मानवीय  सदस्य  :  जी  at

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  हम  7  बजे  तक  बैंग  ।  sro  कलास  ग्र पत ता  भाग  आरम्भ  करें  ।

 Dr.  Kailas  (Bombay  South)  :  Taat  day  I  was  referring  to  the  improvement  of  the
 Railway  Administration.  But  onething  I  may  point  out  that  R.P.F.  in  Such  a  department  of
 Railways  which  has  not  been  affected  by  the  emergency  and  it  continues  to  function  in  the  same
 olt  fashion  asit  used  to  do  before.  Still  a  good  number  of  cases  of  harassment  of  passengers
 by  the  R.P.F.  staff  are  taking  place.  It  is  suggesei  that  some  responsible  officer  should  be
 Geputed  to  ensure  that  passengers  can  not  harassed  by  R.P.F.  Staff.

 According  to  past  practice  there  used  to  be  water  cats  in  the  trains  but  now  the  arrange-
 ment  of  cans  has  been  discontinued.  It  has  been  done  on  the  pretext  that  02115  are  taken
 away.  How  Strange  isthe  excuse  2  The  authorities  instead  of  making  atequate  arrangements
 for  the  safety  of  cates  decide?  to  do  away  with  them  and  deprived  the  public  of  a  facility.
 Similarly,  there  has  been  deterioration  in  the  various  AmeNtiies  provided  in  Raj  thani  and  others
 prestigious  trains.  All  this  should  be  looked  into  and  improvement  should  be  ensured  or
 supply  of  water  sanitation  and  light  arratgement  in  the  trains.

 Regarding  increase  in  freight  rates,  I  am  to  submit  that  if  handloom  cloth,  vegetables,
 baby  food,  Coal  and  fuel  are  exempted  from  this  increaSe,  it  will  Not  make  much  difference
 for  railway  revenue  but  it  would  be  of  vital  help  to  the  general  public.

 My  other  submission  is  about  the  time  taken  by  Frontier  Mail  to  cove:  the  distance
 between  Bombay  and  Delhi.  Prior  to  independence  this  train  used  to  take  22  hrs.  but  now  it
 takes  25  hrs.  How  strange  it  is.  Tie  train  must  take  the  minimum  time.

 The  city  of  Bombay  has  been  divided  into  two  railways.  7z.e.  Western  Railway  and  Central
 Railway.  At  present  many  of  the  passengers  have  to  change  trains  which  leads  to  lot  of
 inconvenience  to  them.  It  will  be  much  better  if  from  Dadar  the  Cet'ral  Railway  trains
 are  diverted  towards  the  Western  railway  and  Western  railway  trains  are  diverted  towards  the
 Central  Railway.
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 Recently  there  have  been  two  fire  ineidents  on  the  Western  Railways.  It  is  believed  that
 anti-social  elemerts  Cid  this  mischief.  It  is  submitted  that  concrete  steps  should  be  taken
 to  eNsure  that  such  elements  did  not  cause  any  damage  to  railways.

 The  assurances  given  to  the  loyal  workers  curing  strike  regarding  employment  to  thier:
 children  should  be  honoured.  Attention  should  be  paid  to  the  malpractices  of  the  Railway
 Station  Stall-holders,  Similarly  the  booking  agencies  which  are  not  servirg  any  useful  ser-
 vice  should  be  discontinued.

 At  present  there  is  no  direct  link  from  Orissato  Delhi.  "171८  circuitous  route  which
 the  passengers  had  to  take  causes  great  incoRveniernce  so  aS  to  eMable  them  to  reach  Dethi
 in  about  24  hours.

 The  cases  of  pension  and  gratuity  of  the  retirirg  employees  should  be  disposed  off  ex-
 peditiously.  Due  importance  should  be  given  to  the  recommendations  mace  by  Railway
 Convention  Committee.  P.A.C.  ard  the  Estimate  Committee  in  1८827  to  the  working  of  Rail-
 ways.

 Shri  Bibhuti  Mishra  (Motihari)  :  I  welcome  the  railway  budget. Mr.  Speaker.
 So  long  as  the  broad  gauge  line  from  Muzaffarpur  to  Motiharj,  Bettiah  and  Bagaha  is  not  com-
 pleted  the  meter  gauge  line  from  Muzaffarpur  to  Sonepur  ard  Pahleja  should  be  retained.  This
 iS  very  neceSsary  for  the  coNvenier.ce  of  the  people  of  Champaran.  If  this  isnot  dore  they
 would  have  to  face  great  cifficulties.

 It  is  also  necessary  that  the  Jayarti  Janta  Express  rumnirg  weekly  between  Muzaffai-
 pur  and  Patna  via  Barauri  is  run  caily.  Similarly  the  Assam  Mail  which  at  present  termi-
 Mates  at  Barauni  shoula  be  extended  upto  Muzaffarpur  aS  aM  express  train.

 The  foundation  store  of  Bagha  bricge  was  laid  by  the  Prime  Minister.  But  the  work.
 on.  the  bridge  is  rot  progressing  satisfactorily.  Since  Patna  is  the  life-line  for  us.  the  work
 of  that  bridge  should  be  expedited.

 While  the  inclusion  of  SamaStipur-Darbharga  lire  in  the  budget  is  welcome.  ore  does.
 rot  krow  why  the  Muzaffarpur-Motihari  lire  has  teen  left  out.  Js  it  becquse  no  Railway
 Minister  hailed  from  that  area  ?

 The  Motihari  railway  station  dcivices  the  city  into  two  patts.  The  city  is  on  ore  side
 ard  the  colleges  areon  the  other.  Therefcre.  a  mumber  of  accider-ts  take  place  there.  There
 is  great  need  for  the  construction  of  either  an  over-bridge  or  ar.  uncerbricge  there.

 At  present  the  A.C.  second  class  accommodation  is  provided  orly  on  certain  trains;  it
 should  be  provided  in  more  trains.

 A  suggestion  is  made  that  we  should  run  more  and  more  diesel  engines.  This  would  not
 be  proper.  We  have  to  spend  a  good  amount  of  foreign  exchar.ge  on  diesel.  This  can  be
 Saved  if  we  use  steam  egires  becauSe  we  have  sufficient  stccks  of  coalin  the  country.

 We  have  seen.  that  most  of  the  thefts  and  dacoities  in  trains  take  place  during  the  night.
 Therefore,  it  would  be  better  if  more  traiMs  arreun  curing  the  cay.

 There  is  great  need  for  improving  the  caterirg  service  on  the  railways.

 Shri  Ram  Sahai  Pandey  (Rajanandgaon)  :  Mr.  Speaker,  the  present  Railway  Mi-
 Nister  has  proved  to  be  very  fortunate  tecause  there  has  been  aM  overall  improvement  in  the

 workir.g  of  the  railways  durirg  this  tenure.  Many  rew  trains  for  which  we  have  long  been  de-+

 mandir g  in  this  House.  have  been  introcuced.  Machya  Pradesh  has  its  share  in  the  Chhatis-
 garh  Express  which  has  previced  a  lir.k  with  Delhi.

 and  corruption  are  again  being  heard. However,  of  late  cases  of  bribery
 This  is  some  thirg  very  urfortur.ate.  The  cor  ficerce  of  the  people  will  be  shaken  if  such
 thir.gs  happen  even  Curir.g  the  able  stewardship  of  the  present  Railway  Minister

 There  has  teen  a  proposal  for  introcucirg  Couble-cecker  trains  in  India.  If  sueh  teains
 are  introcuced,  they  will  help  a  lot  of  recucir.g  overcrowdirg  in  tre  trains.

 We  should  have  more  and  more  electrification  of  the  eailways  so  that  owr  dependenee‘om
 petrclerm  is  over  me  which  is  a  big  hincrar.ce  in  our  mar  .
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 So  far  as  the  construction  of  new  railway  lines  is  concerned,  it  can  of  course  be
 undertaken  subject  to  the  avalability  of  funds.  But  it  iS  necessary  to  fix  priorities  in
 this  regard.  Tne  backward  districts  of  Bastar,  Sarguja  and  Jhabuain  Madhya  Praiesh  should
 get  favourable  consideration.

 The  Railway  Protection  Force  should  be  geared  wp  and  it  should  act  more  efficiently
 ‘So  that  pilferage  of  reilway  property  can  be  completely  stopped.

 Shri  Jawala  Prasad  Dube  (Bhandara)  :  Mr.  Speaker,  I  fully  support  the  proposals
 ‘made  in  the  railway  budget.

 There  is  no  doubt  that  there  has  been  considerable  improvement  in  the  working  of  the
 ‘railways  since  the  promulagatin  of  emergency.  But  even  now  there  are  Several  shortcomings
 ‘wuich  should  be  removed,  Often  it  is  seen  that  passengers  who  have  got  reServed  seatS  re-
 main  standing  on  the  platforms  while  others  get  entry  by  paying  something  to  the  conductor.

 kind  of  corruption  should  be  stopped.

 The  Railway  Minister  has  marginally  increase  the  freight  rates.  But  we  find  that
 there  iS  No  improvement  in  goods  service.  Complaints  against  the  goods  clerk  continue  to
 pour  in  and  pilferage  of  goods  goes  071  unchecked.  The  Railway  Minister  should  pay
 attention  to  these  things.

 In  my  area  there  is  Some  improvement  in  this  regard  in  Gondia  railway  station  after  the
 promulgation  of  emergency.  But  mow  the  goods  clerks  have  again  started  demanding
 money.  Therefore,  there  is  need  to  keep  a  Strick  watch  on  them.

 As  regari  increase  in  freight  rates,  some  articles  have  been  exempted  from  it.  Un-
 fortutately,  fodder  has  not  been  exempted.  The  Railway  Minister  should  reconsider  the
 matter.  Otherwise  the  price  of  milkin  Bombay  would  go  up  because  all  fodder  there  comes
 from  Gujarat.

 At  presett,  we  are  importing  Spare  parts  for  diesel  and  electric  locomotive.  Efforts
 -should  be  made  to  manufacture  those  parts  in  the  country  as  we  have  no  dearth  of  talent.

 Tae  line  from  Jabalpur  to  Gondia  in  Madhya  Pradesh  should  be  converted  into  broad
 ‘gauge  so  that  the  Central  region  of  the  country  is  well  connected  with  the  north  and  the
 south.  The  line  should  get  priority  and  this  work  should  be  taken  up  soon.

 Shri  Chandrika  Prasad  (Ballia)  .  I  welcome  the  railway  If  we  look  at
 the  bu“get  proposals  from  the  point  of  view  of  the  backward  areas  we  are  somewhat  disappointed
 because  very  little  amount  has  been  proviced  for  the  construction  of  new  railway  lines  in  those
 areas.  If  q  line  is  constructed  from  Arrah  to  Sinhaghat  and  Bakuilha.  it  would  greatly  help
 in  the  development  of  that  backward  areas.

 It  is  not  ktown  why  the  Chhittauni-Bagha  lire  has  not  been  ircluced  in  the  budget  even
 though  the  Prime  Minister  and  the  Railway  Minister  have  personally  visited  the  site.  It  is  high
 ‘time  the  backward  areas  get  priority  in  the  matter  of  construction  of  new  lines.  If  this  is  not
 done,  how  would  those  areas  be  able  to  come  up?

 Ballia,  whick  is  a  backward  district  of  Uttar  Pratesh  has  all  along  been  neglected.  Not
 even  aninch  of  line  has  been  comstructe?  there  after  incependence.  The  Railway  Minister
 should  at  least  divert  the  1  up  and  2  down  Gauhati  Mails  via  Ballia.

 There  is  also  need  for  a  level  crossing  in  Ballia.  Even  though  Shri  Hanumanthaiya,  when
 h2  wis  Railway  Minister,  had  assured  that  th:  level  crossing  would  be  constructed,  it  has  not
 yet  been  done.  Itis  high  time  the  Railway  Minister  pays  attention  to  it.

 If  handicraft  c2ntres  are  openet  in  Ballia,  Azamgarh  and  Ghazipur  under  the  20-point
 Programme.  it  woul!  be  a  boon  for  those  backward’  areas.

 Similarly,  class  III  and  class  IV  employees  should  be  upgrad  ed  in  the
 20-point:  Pro

 A  Master  Plax  should  be  formulate  under  the  Five  Year  Piaa  for  the  development of  . +t  chowld t  should  be  ह ackwar’  areas  and  give  m  priority.
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 उसके  लोक  सभा  मध्याह्न  दो  बजे  तक  के  लिए

 मध्याह्न भोजन  काल  के  लिए  स्थगित हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen  of  the  Clock.

 लोक  सभा  नज़ारा  भोजन  काल  के  पश्चात  मध्याह्न
 प  दचात्‌

 दो  बज  कर  पाँच  मिनट  पर  समवेत हुई  ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at  five  minutes  past  Fourteen  of  the

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 [  Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair

 रेल  197  चर्चा--जीरो

 Shri  Jagannath  Mishra  (Madhubani)  We  have  been  expecting  [that  the  railway
 budget  would  be  a  deficit  bu  Therefore,  when  we  Saw  a  surplus  budget,  we  were  veryਂ
 glad.  This  has  raised  our  hopes  and  aspirations.

 It  is  heartening  to  note  that  the  passenger  fares  have  not  been  increased.  It  is  a  very:
 successful  budget  as  it  will  not  in  any  way  put  any  burden  on  the  people  in  general.

 Tere  hay2  been  much  improvement  in  the  working  of  the  railways.  In  the  past  all  the
 trains  of  my  area  uSe%  to  run  late.  But  now  they  are  running  very  puncrually  and  this  as
 evated  a  spirit  of  confi‘ence  in  our  people.  The  administration  of  the  Country  is  reflected.
 in  the  working  of  the  railways  and  it  is  very  appreciaule  that  the  performance  of  the  railways.
 has  been  commendable.

 It  is  regrettable  that  enough  attention  is  not  being  paid  for  providing  railway  lines  in:
 backward  and  hilly  areas.

 As  regards  the  increase  in  the  freight  charges.  I  fear  that  this  will  result  in  lossof  revenue-
 to  the  railways,  85  people  would  prefer  to  send  their  goo“s  by  road  transport  rather  than  by
 railway  trains.  It  is  apprehended  that  this  increase  will  result  in  diversion  of  goods  trafficto:
 roads.  If  this  happened  how  would  the  railways  be  able  to  make  up  their  loss.

 1974-75.
 The  number  of  accicents  due  to  the  negligence  ofrailway  employees  waS  10,386  during:

 Itis  a  matter  of  great  pleasur  that  the  raialway  emloyees  are  Ncw  working:
 Ticketless. with  dedication  and  the  number  of  accidents  has  come  Gown  very  consicerably.

 travelling  has  also  been  checked  anc  it  haS  resulted  in  a  consiCerable  increaSe  in  the  revenue
 of  the  railways.

 The  late  Shri  L.N.  Mishra  had  maa2  a  announcement  in  this  House  that  shortage  of
 funds  would  not  stand  in  the  way  of  constructing  mew  lines  in  the  backward  areas.  Some
 works  were  also  Started  during  his  time.  But  after  his  death  they  have  cometo  a  Standstull,
 The  preseft  Railway  Minister  shoul?  try  to  fulfil  the  assurances  given  by  the  late  Shri  L.N..
 Mishra  and  earn  the  gratitute  of  the  people.

 श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :
 भारतीय  रेलवे  देश का  सब से  बड़ा  आधिक

 तथा  वाणिज्यक  प्रतिष्ठान  है  ।  विश्व  रेलते  में  भारतीय  रेलवे  का  दूसरा  स्थान है  ।  भारतीय

 राव  में  लगभग  14.40  लाख  कमेंट्री  हैं  तया  लगभग  67  लाख  ब्यक्ति  प्रतिदिन रेलों  द्वारा

 यात्रा  करते  इससे  सिद्ध  होता  है  कि  रेलवे  बजट  कितना  महत्वपूर्ण  है  ।
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 tag  बजट  पर  र  करते  समय  हमें  सामान्य  बजट  को  भी  ध्यान  में  रखना  gram

 प्रधान  मंत्री का  20  सूत्री  कार्यक्रम  समग्र  प्रगति  के  प्रतीक  है  ake  उसी  को  ध्यान  में  रख  कर  हमें

 रेलवे  बजट  पर  विचर  करना  होगा  ।  यह  बड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  रेल  बजट  में  हमें  सभी
 प्र कर  की  राहत  मिली  क्योंकि  रेल  किर  ये  में  किसी  प्रकार  की  वृद्धि  नहीं  की  गई  है  |  इस  से

 पहले  ऐसा  कोई  भी  रेल  बजट  पेश  नहीं  किया  जिस  में  किराये  में  वृद्धि न  की  गई  हो  ।  इस  बार

 रेल  मंत्री
 ने

 लाखों  aa  feat को  बहुत  रहत  पहुंचाई  है  ।

 बजट  में  500  किलोमीटर  से  प्रतीक  दूरी  पर  कुछ  egal  के  भाड़े  में  वृद्धि  की  गई  है  ।

 दस  से  मिट्टी के  इमारती  लकड़ी  इरादी  के  भाव  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  परतु  फिर  भी  यह

 संतोष  की  बात  है  कि  जहां  तक  घरेलू  वस्तुभ्नों  का  सम्बन्ध  गृहणियों  को  बहुत  राहत  मिली  क्योंकि

 35  प्रतिशत  सामान्य  वस्तुझ्नों  को  प्रभावित रखा  गया  है  ।

 जहां  तक  उड़ीसा  का  सम्बन्ध  मैं  मंत्री  महोदय  से  भ्रमरों  करूंगा  कि  वह  इस  आर  ध्यान

 क्योंकि यह  एक  निर्धन  राज्य  है  ।  वहां  रुपसा  ग्रोवर  बालासौर  के  बीच  एक  छोटी  रेल  लाइन

 है  ।  यह  मीटर  गेज  लाइन  है  ।
 मैं  गत  पांच  वर्षों  से  कहता  झरा  रहा  हूं  कि

 इस  लाइन  का
 विकास

 किया  जाना  चाहिये  कौर  इसे  बड़ी  aga  में  परिवर्तित  करके  हावड़ा-मद्रास  मार्ग  के  साथ  जोड़ा  जाना

 इस  से  nas  श्रादिमजातीय  क्षेत्र  पौर  सच्चे  fees  जिले  का  विकास  होगा  ।  मैं  mae

 करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  कौर  ध्यान  देगे  |

 सिक्किम  हमारा  नवीनतम  राज्य  है  ।  इस  राज्य  में  कोई  रेलवे  लाइन  नहीं  है  ।  क्या

 सरक।र  गंगटोक  के  पत्ते  रेल  लाइन  बिछाने  पर  विचार  करेगी  ताकि  इस  tse  की  a.  fan  प्रगति  हो

 सके  |

 सरकार  तथा  रेल  मंत्रालय  ने  बेध्यानी--जाकर ल  इन  के  लिये  कूल  35  करोड़  रुपये  का

 | परिव्यय  रखा है  यह  बहुत  बात  |  परन्तु  पिछले  वर्ष  केवल  एक  लाख  रुपये  की

 स्वीकृति दी  गई  थी  ।  इस  से  उड़ीसा  के  लोग  अत्यधिक  दुखी  हैं  ।  इस  मामले  पर  पूर्वी  किया

 जाना  afer  ।

 कोरापुट  भ्रमित  जातीय  जिले  में  कोई  रेल  लाइन  नहीं  ।  डी०  बी०  के  ल  इन  पर

 यात्री  श्रद्वा  मालसेवा  चालू  नहीं  की  गई  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  नवरंगपुर  ग्रोवर  कंटलबंजी

 से  कोई  रेलवे  लाइन  होनी  च.हिये  ।  इस  से  राज्य  का  श्रमिक  महत्व  बढ़ेगा  ।  वहां  रम ० ई० ८  जी०

 |  वहां  फेरो-सिलिकन  करवाना  भी  है  ।  वहां  एक  नई  रेल  लाइन  बिछाई कारखाना है

 जानी  afer
 ।

 मूझे  दक्षिण  पूर्व  रेल  कमेंट्री  )  से  पिछले  सप्ताह  एक  तार  प्राप्त gar  जिस

 में  खरदा  रोड  डिवीजन में  300  तमंचा  रियों  की  छंटनी  की  सूचना दी  गई  है  ।  ये  व  निष्ठावान

 कर्मचारी  जिन्होंने  1974 की  रेल  हड़ताल  के  दौरान  खून  दिया था  ।  उन्होंने रेल  मंत्री

 प्रधान  मंत्री  का  साथ  दिया था  ।  मैं  रेल  मंत्री  महोदय  से  wade  करता  हुं  कि  वे  इस  मामले  में

 हस्तक्षेप करें  ate  इन  300  निष्ठावान  कर्मचरियों  को  शीघ्र  काम  पर  वापस  लिया  जाये  |
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 श्री  घर नीवर  दास  )
 :

 उपाध्यक्ष  यह  रेल  बजट  आपातस्थिति  कीਂ  आधिक

 अनिवार्यता  को  प्रतिबिम्बित  करता  है  ।  हमें  इस  बात  को  स्वीकार  करना  होगा  कि  ऐसे  बजट

 के  पेश  होने  में  आ्रापार्तास्थति  के  कई  तत्वों  का  हाथ  रहा  ।  यह  घाटे  का  बजट  नहीं  है  कौर  इस

 में  किराये
 शर

 भाड़े  में  वृद्धि  नहों  की  गई  है
 ।

 जहां  तक  आपातस्थिति  का  सम्बन्ध  ग्राम
 के  सब

 से  बड़ा  महत्व  है
 कि  प्रतिक्रियावादी

 तवा  फासिस्टवाद  शक्तियां  लोकतंत्रात्मक  सरकार  को  उखाड़ने  के  लिये  रेल  कर्मचारियों  को  भड़काया

 जिन करती  थी  ।  इन  परिस्थितियों  के  कारण  देश  में  रात  की  स्थिति  लागू  की  गई  थी  ।

 परस्थितियों  ने  आपात  को  जन्म  दिया  उन्हें  रेल  कर्मचारियों  ने  देश  में  प्रशासन  ला  कर  दूर  कर

 दिया है  |  wa  रेलवे  में  कार्यकुशलता  बढ़ी  है  और  गाडियां समय  पर  चल  रही  है  ।  परन्तु

 अभी  भी  कुछ  विरोधी  तत्व  तोड़फोड़  की  कार्यवाहियों  में  रत  हैं  ale  रेल  मंत्री  को  इस  कौर  ध्यान

 देना  चाहिये  ।  देश  की  रक्षा  के  लिये  इन  विरोधी  तथा  कनिष्ठ  तत्वों  को  पुरी  तरह  से  समाप्त  करने

 के  लिये  कुछ  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।

 में  एक  ग्रन्थ  महत्वपूर्ण  बात  की  कौर  रेल  मंत्री  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।  रेल  हड़ताल के
 समय  प्रधान  मंत्री  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  था  कि  एक  राष्ट्रीय  मजूरी  नीति  का  होना  बहुत  जरूरी

 है  ।  रेलवे  में  इस  समय  स्थिति यह  हैं  कि  विभिन्न  प्रकार  के  रेल  कर्मचरियों के  वेतन  में

 भारी  विषमता है  ।  इस  विषमता  को  दूर  करने  के  लिये  यह  बहत  जरूरी  है  कि  एक  समान्य  राष्ट्रीय

 मजूरी  नीति  इस  बारे  में  रेलवे  को  एक  नई  मजूरी  नीति  अपनानी  ales  ale  एक  उदाहरण

 पेश  करना  क्योकि  रेलवे  देश  का  सब  से  बड़ा  सरकारी  संस्थान  है  ;  उसे  देश  के  समतावादी

 समाज  के  तुरुप  ही  नीति  अपनानी  afer  ।

 रेलवे  की  विकास  नीति  के  बारे  मैं  चाहूंगा  कि  रेलवे  के  विकास  के  लिये  बहुत  कम

 राशि  रखी  जाती  है  ।  हमें  इस  बात  को  नहीं  भूलना  चाहिये  कि  रेलवे  ने  देश  के  श्रमिक  विकास

 में  एक  श्रतिमहत्वपूण  भूमिका  निभानी  है  ।  रेलवे  के  विकास  के  लिये  उचित  ध्यान  दिया  जाना

 च.हिये  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ग्रोवर  दिलाना  चाहता  हुं  कि  पांच  वब  ga  रंगिया  में

 रेलवे  का  क्षेत्रीय  मुख्यालय  स्थापित  करने  का  वचन  दिया  गया  था  ।
 राज्य  सरकार  ने  उस

 के

 लिये  मुफ्त  भूमि  भी  दे  दी  थी  ।  फिर  भी  पता  नहीं  वहू  कार्यालय  क्यों  स्थापित  नहीं  किया  गया

 है  ।  इस  दिशा  में  कुठ  wave  किया  जाना  चाहिये  ।

 स्वर्गीय  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  ने  यह  कहां  था  कि  गोहाटी  में  रेलवे  लोक  सेवा  आयोग

 की  स्थापना  की  जायेगी  सकी  स्थानीय  लोगों  को  रेल  में  भर्ती  किया  जा  सके  ।  इसे  तुरन्त  किया

 जाना  चाहिये  ।

 Shri  Bhogendra  Jha  (Jainagar)  :  The  Railway  budgetis  better  than  the  &  T
 budget  brought  by  back  door  day  before  yestercay  anc  the  General  Bucget,  which  is  a  complete
 Surre  NGer  before  the  moneyed  people.

 There  are  certain  points  which  have  not  been  included  in  the  Railway  budget.  The  Rail-
 ५4:  bucget  0065  001  make  any  mention  of  the  successachieved  by  Railways  in  certain  matters.
 Tae  Railwar  Minister  shoul‘  tell  us  what  has  been  the  progres  in  regard  to  laying  down
 railway  lines  in  certain  foreign  countrer  which  they  accepted  through  global  tenders.

 ‘Simil  arly  th  e  Railway  bu“get  does  not  also  mention  what  measures  ae  being  taken  to
 Seek  workers’  Particpiation  in  the  operation  of  Railways.  In  fact,  nothing

 is  being  done  in
 this  matter.
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 In  the  Railways,  labourers  are  still  being  exploited  by  contractors.  It  is  high  time  now
 that  contract  syStem  in  the  Railways  should  be  totally  abolished.

 One  of  my  hon?  friend  had  pointed  out  that  the  loyal  workers  who  gave  their  blood  dur-
 ing  the  railway  Strike  are  being  harassed.  In  this  connection  I  would  like  to  pointout  that  in
 Samastipur  Division  of  Eastern  Railway,  certain  officers  who  had  admitted  beforethe  CBI
 that  they  were  followers  of  Anand  Marg,  have  been  given  promotion,  whereas  the  loyal  rail-
 way  workers  who  had  served  the  railways  most  honestly  and  sincerely  curing  the  strike  are
 being  harassed  and  prosecuted  by  thoSe  officers.  The  Railway  Minister  should  specially  look
 into  this  matter.

 Itis  a  Common  rule  that  unregistered  Unions  should  not  be  given  recognition  and  only
 the  registered  unions  should  be  accorded  recognition.  But  this  rule  is  being  violated  by  the
 Railway  Board,  In  North-Eastern  Railway,  there  is  aregiStered  labour  union  which  has  not
 been  recognised  so  far  whereas  another  fake  union,  whic  was  registered  under  a  fake  name
 and  whose  registration  has  been  withdrawn,  has  been  given  recognition  by  the  Railway  Board.
 This  shows  how  this  rule  is  being  violated  openly  by  the  Railway  Board  and  the  Railway
 Ministry.  The  Railway  Minister  should  look  into  this  matter.

 The  Railway  Board  shoul  |  be  abolished  because  it  ServeS  No  purpose  and  efforts  should
 be  made  to  run  the  Railway  Ministry  as  any  Other  Ministry.

 Shri  Ram  Shekhar  Prasad  Singh  (Chapra)  :  Railways  is  a  public  utility  concern.
 The  entire  public  is  affected  by  the  woking  of  the  railways.  The  present  butget  wherein  the
 railway  fares  have  not  been  enhanced  has  given  great  relief  to  the  public.  The  Railway
 Board  and  the  Railway  Minister  deserve  congratulations  for  presenting  a  budget  in  which  the
 Passenger  fare  hasnot  been  increased.  It  has  to  be  appreciated  that  when  the  expenditure  on
 the  maintenance  of  Railways  has  regularly  been  increasing,  the  Railway  Minister  has  only
 Slightly  raised  the  freight  on  certain  commodities  which  did  not  effect  the  Common  man.

 It  is  a  matter  of  great  concern  that  the  departmental  canteen  at  Mahendrughat  has  been
 eal  of closed  down  and  no  alternative  arrangement  has  been  made,  which  caused  a  goo

 incoNvenience  to  paSSeNgers  going  to  North  Bihar.  It  is  understood  that  the  coMtract  was
 given  to  a  certain  influential  person.  The  ailway  Ministry  should  not  do  anything  which
 brought  abadname  tothem.  No  outsider  should  be  given  any  contract  there.

 The  railway  line  between  Sonepur  and  Pahelwa  should  be  converted  into  broad  gauge
 line.  This  woul  facilitate  the  passengers  going  from  west  to  east.  Itis  yery  good  that  an
 office  of  Deputy  Divi.ional  Superintendent  has  been  opened  at  Sonepur.  Chapra  Station
 should  also  be  brought  under  Sonepur  D.S.  The  timing  of  Tinsukhia  Mail  be  so  regulated
 that  the  paSSengers  from  Delhi  do  not  feel  any  jnconvenience.

 Shri  R.  | द  Yadav  (Madhipura)  :  The  Railway  Minister  deServesS  our  congratulations
 for  the  budget  he  has  presented  in  the  House.  || है४  is  amatter  of  great  pleasure  that  the  fares
 have  not  been  increased.  वा  is  a  welcome  feature  of  the  budget  that  a  surplus  of  Rs.  9  crores
 has  been  shown  in  it.  It  has  been  the  policy  of  the  Railway  Ministry  to  charge  lesser  freight
 for  longer  distance,  but  it  isnot  known  why  this  policy  has  been  changed  now.  It  is  feared
 that  the  increase  in  freight  charges  may  result  in  diversion  of  goods  traffic  to  roads.  The
 railway  Minister  should  reconsider  the  present  increase  in  freight  on  some  commodities.

 The  Railways  employ  about  20  lakh  workers,  but  they  do  not  have  a  definite  labour
 policy.  | ६4  is  not  known  why  the  workers  against  whom  there  were  no  ८8565  Of  Sabotage  or
 or  violence  during  the  strike  of  1974  have  not  Still  beeti  reinstated.  The  Railway  Minister
 should  look  into  their  cases  so  aS  to  inspire  confidence  among  workers.

 It  has  been  the  policy  of  the  Railway  Ministry  to  bring  about  the  development  of  back
 ward  areas,  but  it  has  been  fouad  that  due  to  pucity  of  fuads  from  the  Planning  Commission,
 development  schemes  could  not  be  undertaken.  The  Planning  Commission  should  be  im-
 pressed  upon  to  allot  the  required  amount  for  the  development  schemes  and  at  least  those  lines
 must  be  taken  up  in  regard  to  which  survey  has  already  been  completed,  The  railway.  line
 from  Dauram-Mathopura  to  Sinheshwar  should  be  completed.

 The  promotion  policy  of  the  railways  should  be  corfirmed.  It  should  not  be  based  on
 confidential  reports  but  an  obfective  performarce  of  the  incumbent.

 The  anomalies  created  asa  result  of  the  report  of  the  Third  Pay  Commission  should
 be  removed.

 | क
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 थ्री  पोकाक  artis  :  उपाध्यक्ष  मैं  रेल  बजट  का  समर्थन

 करता  हूं  ।  रेलवे  के  संतोषजनक  कार्यकरण  के  लिये  रेल  मंत्री  बधाई  के  पात्र  हैं  aa  पहला

 अवसर  जब  कि  यात्नी  किराये  में  किसी  तरह  की  वृद्धि  नहीं  की  गई  ।  इस  से  लोगों  को  ख़शी

 हुई  है
 |  पर  जेब  वास्तव  में  बजट  प्रस्तुत  ड  तो  जनता  की  नाशा  धूमिल  हो  गईं  ।

 उत्तर  पूर्व  क्षेत्र में  देश  के  विकास के  लिये  बहुत  कुछ  देने को  है  ।  रेलें  यातायात तथा

 परिवहन  का  सबसे  बड़ा  साधन  हैं  ।  जनता  की  त्राकांक्षाश्मों को को  पुरा  करने  के  लिए  तथा  देश  की

 एकता  स्थापना  में  रेलें  महत्वपूर्ण  योगदान  दे  सकती  हैं  |

 मणिपुर  में  सिलचर  से  गिरिजा  तक  रेलवे  जाइन  के  निर्माण की  मांग  की  जाती  रही  है  ।

 एक  सवाल  के  अनुसार  यह  लाइन  50.  30  किलोमीटर  लम्बी  है  ।  यदि  यह  लाइन  बिछा  दी

 जाये तो  इससे  क्षेत्र  का  तीब्र  गति  से  विकास  हो  सकेगा  ।  खेद  है  कि  बजट  में  यह  प्रस्ताव  स्वीकृत

 नहों  किया  गया
 ।  किन्तु  रेल  मंत्री ने  आश्वासन  दिया  है  कि  वह  afer  धन  प्राप्त  करने  के  लिये

 प्रयास  करते  रहेंगे  ताकि  देश  में  अधिक  रेल  लाइनों  का  निर्माण  किया  जा  सके  |

 यद्यपि  इस  बजट  को  यश  स्फीति  रोकने  वाला श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :
 बजट  कहा  गया है  तथापि  इसमें  कुछ  ऐसे  सत्व  हैं  जिनसे

 वस्तुओं  के  मृत्य  में  वृद्धि
 हो  सकती

 है  ।  कुछ  वस्तुद्रों पर  500  किलोमीटर ate  इससे  प्रतीक  दूरी  पर  भाड़े में  5  प्रतिशत की  विधि

 की  गई  हैं  ।  भाड़े  में  इस  वृद्धि  का  अन्तोगत्वा उन  वस्तु ग्र ों के  मूल्य  पर  प्रतिकूल प्रभाव  पड़ेगा  ।

 रेलवे  द्वारा  वस्तुयें  को  शीघ्रता  से  पहुंचाने  के  लिये  हावड़ा  में  मीनल  सुविधाओं  में  सुधार  की

 आवश्यकता है  ।  रेल  मंत्री  ने  दावा  किया  है  कि  क्ष  1976-77  में  रेल  परिवहन  में  5  प्रतिशत  की  वद्ध

 होगी  ।  हावड़ा  में  टर्मिनल  सुविधाओं  के  विस्तार  के  साथ-साथ  बदं वान  ate  आसनसोल  में  भी  टर्मिनल

 सुविधाओं  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  इन  स्थलों  पर  बेहतर  सुविधाएं  उपलब्ध  कर  दी  जायें

 तो  इससे  माल  के  लाने  ले  जाने  में  तेजी  करायेगी  are  साथ  ही  परिवहन  लागत  भी  कम  होगी  ।  इसके

 साथ  यह  भी  झ्रावश्यक  है  कि  बर्दवान-श्रासनसोल  लाइन  को  उपनगरीय  सेक्शन  घोषित  किया  जाये  |

 इस  सेक्शन  पर  यात्रा  करने  वाले  यात्रियो ंके  पास  मासिक टिकट  होते  थे  ।  wa  यह  सुविधा

 वापस ले  ली  गई  है  ।  दैनिक  यात्रियो को  इस  सुविधा से  वंचित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि

 यह  सुविधाएं  उन्हें  पहल  से  उपलब्ध  थीं  ।

 अदवान-सा  हबीबगंज-कील  रेल  लाइन  दोहरी  की  जानी  च.हिए  ।  बरदवान-कटोच  तथा

 के  बीच  उपलब्ध रेल  सुविधाएं  भ्र संतोषजनक  हैं  ।  देश  के  अरन्य  भागों  में  यात्रियों

 को  जो  mare  न्यूनतम  सुविधाएं  प्राप्त  उनसे  वहां  के  यात्रियों  को  वंचित  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  |  बिन्दल  झ्राजिमगंज  के  बीच  दोहरी  लाइन  बिछाने  की  गुंजाइश  है  ।  बांकुरा  दामोदर

 लाइन  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।  बांकुरा  मेडिया  रानी धज  को  रेल  लाइन  द्वारा  जोड़ा  जाना

 चाहिए  ।  इससे  हल्दिया  पतन  का  य्रासनसोल  धनबाद  तथा  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  से

 ead  a  es  et  a  EE  a  ee  eS  ES  TS  ES  ल

 बंगला  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनवाद  का  संक्षिप्त  रूपान्तर  |

 *Summarised  translated  version  based  on  Erglish  translation  of  speech  delivered  in  Bangali
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 सीधा  सम्पर्क  स्थापित  हो  जायेगा  ।  gee  लिए  दामोदर  नदी  पर  एक  सड़क  और  रेल  ga  के  निर्माण

 की  आवश्यकता  ॥

 81  82  डाउन  तथा  103  104  कालका  मेल  में  पूर्वी  रेलवे  के  खान-पान

 कमेंचारी  बड़ी  कठिनाई  में  हैं  ।  इन  aes  वेतन  भोगी  कर्मचारियों  को  17  प्रतिशत  कमीशन  मिलता

 जिसे  घटाकर  10  प्रतिशत  कर  feat  गया  है  |  रेल  मंत्री  को  डस  मामले  पर  ध्यान  देना

 चाहिए  और  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  उन्हें  17  प्रतिशत  की  दर  से  कमीशन  दिया  जाये  ॥

 दक्षिण-पूर्वे  तथा  पूर्वोत्तर  सीमान्त  रेलवे  के  लगभग  1000  aa  भी  ब्रेरोजगार

 हैं  । ९  रेल  हड़ताल  के  दौर/न  उनकी  छंटनी  कर  दी  गई  थी  उनके  मामलों  पर  विचार  करके  उन्हें

 बहाल  fear  जाना  चाहिए  ॥

 Shri  C.D.  Gautem  (Balaghat)  cor  gratulate  the  Railway  Minister  for  preseDting  ६०
 balanced  a  budget.  | 6४  is  the  policy  of  the  Railway  Miristry  to  give  priority  to  the  cevelop-
 ment  of  backward  regions.  wartto  soint  out  thet  Bastar  Cistrict  15  a  big  area  where  there
 is  no  railway  line.  This  entire  cistrictisinhabitated  by  Adivasis.  is  essentic]  thatrailwey
 lines  should  be  laid  in  this  area.  Due  to  transport  difficulties  people  Co  rot  like  to  go  to

 Beledile.

 If  the  area  cannot  be  developed  due  to  shortage  of  money  it  may  please  be  attenced  to  as
 soon  as  possible.  There  is  ६  copper  mine  named  Meland  khand  If  that  area  is  linked  by
 constructirg  a  Railway  line  to  Belaghat.  It  would  benefit  the  ‘backward  people.

 There  is  a  small  area  from  to  Traci  measuring  miles,  which  is  not  connected
 with  a  railway  line.  If  this  area  is  connected  with  a  railway  line  it  would  provide  better  trans-

 port  facilities.

 If  the  narrow  gauge  line  between  Jagelpore  and  Gendia  is  converted  into  bro
 line  it  would  be  of  great  ber  efit.

 ad  gauge

 Public  Service  Commission  is  in  Calcutta  which  is  very  faroff.  A  branch  of  the  Commission
 South  Eastern  Railways  has  longest  area  in  Madhya  Pracesh.  The  office  of  the  Railway

 be  opened  at  Bilaspur.

 श्री  ave  अहमद  श्रागा  :  भारत  में  रेलें  कुशलतापूर्वक  चल  रही  हैं  ।  रेलों

 में  अनुशासन  भी  हो  ग्या  द्वितीय  श्रेणी  के  यात्रियों  को  अधिक  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिएं

 माल  भाड़े  मी  वृद्धि  की  गई  है  ।  छूट  दी  गई  वस्तुओं  मैं  सिट्टी  के  तेल  को  शामिल  नहीं  क्या  क्या  ।
 se

 यह  ग्रामीण  लोगों  के  उपयोग  की  वस्तु  है  इसमें  रा  ea  दी  जानी  चाहिए  ।

 अंग्रेजों  ने  रेलों  का  विस्तार  दो  कारणों  से  किया  एक  व्यापार  ee  दूसरे  ary

 कता  को  ध्यान  में  रख  कर  |  अतएव  उन्होंने  भद्र  दिल्‍ली  को  ही  महत्व

 दिया  ।  हमारा  दृष्टिकोण  बिलकुल  भिन्न  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  करना  ही  हमारा

 seer  है

 पिछले  25  वब  में  कश्मीर  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  की  झोर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया

 जम्मू  को  रियासी  होकर  मील  लम्बी tay  बना  कर  जोड़ने  में  क्या  कठिनाई  है  ?  मेरा

 निवेदन  है  कि  कश्मीर  के  लियें  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  हम  राज्य  के  frost  को  दूर
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 करना  चाहते  हैं  तो  हमें  वहां  रेलों  का  निर्माण  करना  चाहिए  ।  जो  भी  वस्तुएं  सड़क  परिवहनਂ  द्वारा

 भेजी  जाती  हैं  उनका  मूल्य  बढ़  जाता है  ।  हमारे  फ़ल  वहीं  पर  सड़  जाते  हैं  ।  कई  ग्रोवर  भी  कठिनाइयां

 हैं  जिनका  मैं  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  ।  राज्य  ने  तो  रेलों  का  निर्माण  नहीं  करना
 ह  1.0  यह  कार्य

 तो  केन्द्र का  ही

 जम्मू  के  साथ  रेल  लाइन  सीमा  के  बहुत  पास  हैं  इसे  बरास्ता  घर  कयों  नहीं  जोड़ा  जाता  ।

 इससे  यह  सीमा  से  भी  दूर  हो  जायेगा  तथा  दूरी  में  भी  40  किलोमीटर  कमी  हो  जायेंगी  |

 लगे  हमें wa  क्यांकि  सलाल  परियोजना  पुरी  हो  गई  हैं  तथा  बिजली  के  इंजन

 अब  कश्मीर  में  भी  रेल  लाइनਂ  का  निर्माण  करना  चाहिए  ।  बिजली  के  इंजन  ate  गाड़ियां  कश्मीर

 में  ही  बनाना  afer  सस्ता  होगा  |

 रेलवे  भारी  संख्या  में  प्रशिक्षुप्नों  को  लेती  है  ।  प्रशिक्षु  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  ही  लिये  जायें

 न॑  कि  कश्मीर  के  शहरों  से  ही  ।  उसमे  पिछड़े  वग  को  प्रमुखता  दी  जाये  .।

 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  (Samastipur):  I  join  the  whole  of  the  country  for  in
 congratulating  the  hon.  Minister  in  presenting  an  ideal  budget.

 1  hope  the  hon.  Minister  would  take  neceSsary  Steps  to  rename  Samastipur  85  Lalit  Narain
 ri  e

 We  are  grateful  for  undertaking  development  work  in  backward  regions  of  Bihar.

 About  18  thousand  railway  employees  live  in  Samastipur.  Due  to  floods  in  Gandak
 river  their  living  conditions  worsens.  Samastipur  iS  a  District  Heatquarter  and  the  grant
 of  15000  iS  Very  meagre.

 The  Central  Schools  organisation  and  the  Railway  Ministry  are  agreeable  to  open  a
 Central  Schoolin  the  area.  This  work  should  be  taken  into  hand.

 It  has  been  the  policy  of  the  Railways  to  give  facilities  to  the  backward  areas.  This
 work  needs  to  be  speeded  up,

 Tne  Alministration  decided  to  give  employment  to  the  chiltren  of  Railway  employees
 in  the  name  of  dedication  towards  Railway.  But  certain  officers  have  used  this  plea  in  order
 to  beNefit  their  own  children.

 Darbhanga  is  a  District  Headquarter  having  two  universities.  It  is  situate?  30  Kilo-

 into  broad  gauge  one.
 metres  from  Samastipur.  The  meter  gauge  line  connecting  these  two  towas  may  be  converted

 Floods in  Gandak  river  have  caused  havoc  in  the  region.  Tue  Railway  Ajministration
 should  give  due  attention  towards  it.

 श्री  कार  कृष्णन  :  मैं  अपनी  कौर  से  तथा  श्री  पार्टी  की  ae  रेल

 मंत्री  की  प्रशंसा  करता  हूं  कि  उन्होंने  वर्ष  1976-77  के  बजट  को  अत्यन्त  क्षमता पु वेक  बनाया  हैं  ।

 संतोष  की  बात  हैः  क  पिछल  कुछ  महीनों
 से  रेलें  समय  पर  चलने  लगी  ैं  |

 र में  दिये  गये  भाषण  के  ग्र ग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  eure
 *Summarised  translated  version  based  on  English  tran  mMaAallO slatio  n  of  speect  delivered

 in  Tamil.
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 इस  वर्ष  76  करोड़ रुपये  के  घाटे  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  भाड़ों  में  वृद्धि  करने  से

 88  करोड़  रुपए  की  उपलब्धि  होगी  ।  इस  हानि  को  सुरक्षा  व्यवस्था  को  दृढ़  करने  से  पूरा  किया

 जा  सकता  है  ।  दूसरे  यदि  रेलवे  की  योजनाओं  कौर  कार्यक्रमों  को  निश्चित  क्रम  से  लागू  किया  जता

 तो  हानि  को  कम  किया  जा  सकता  था  ।  भविष्य  में  इस  हानि  को  रोकने  के  लिये  कायवाही

 की  जानी  चाहिए  |

 विल्लुपुरम  कौर  ति  चिरापत्ली  रेल  लाइन  का  विद्युतीकरण  किया  जाना  चाहिए  ।  सलेम

 से  सेलम  इस्पात  कारखाने  की  13  किलोमीटर  लम्बी  लाइन  बिछाने  के  काम  में  गति  लाई  जाये  ।

 मद्रास  सेन्ट्रल  alt  जारजेट  लाइन  का  विद्युतीकरण  किया  जाये  |

 नई  दिल्ली  कौर  मद्रास  के  बीच  चलने  वाली  ग्रेट  ट्रंक  एक्सप्रेस  के  39  घण्टे  के  समय

 में  5  घण्टे  की  कमी  की  जाये  ।

 Shri  Mohammed  Jamilurrehman  (Kishenganj)  :  I  welcome  the  trend  in  which  the
 Railway  budget  has  been  presented.

 The  Railway  Actis  very  old.  After  1971  there  have  been  so  many  Acts  for  the  benefit
 of  common  man,  The  Railway  Act  may  also  be  amended  for  the  benefit’of  common  man.

 There  are  three  major  works  of  railway  in  Varanasi,  D.L.W.,  Jamalpur  and  Chittaranjan.
 But  a  lot  of  corruption  is  prevalent  in  D.L.W.  The  production  there  is  much  less  than  its
 capacity.  The  promotion  cases  of  the  factory  are  held  up.  The  MHarijans  and  other  back-
 ward  people,  Muslims  and  Christians  are  made  to  suffer.  The  officers  responsible  for  such
 acts  may  be  compulsorily  retired.

 The  Government  should  fulfil  all  its  assurances.  Nepotism  and  favouritism  is  rampant
 in  the  railway  in  the  matter  of  recruitment.  There  are  engineers in  railways  who  have  com-
 pleted  years  of  service  but  still  they  are  temporary.  They  are  not  being  made  per-
 manent,

 The  catering  staff  in  Deluxe  trains  and  in  other  trains  was  given  17  to  I9  per  cent  com-
 mission,  but  now  they  are  being  compelled  to  take  ten  per  cent  commission.  In  other  zones
 their  counterparts  are  getting  17  to  19  per  cent  commission,  They  should  also  be  given  com-
 mission  at  the  same  rate.

 Thereis  no  provision  of  dining  cars  in  the  Assam  Mail  and  also  in  the  Tinsukhia  Mail
 as  a  result  of  which  long  distance  passengers  are  put  to  difficulties.  Railways  should  make
 necessary  arrangements  in  this  regard.

 Zonal  Committees  should  be  set  up  in  different  railway  zones  to  ensure  that  the  scheduled
 castes  and  scheduled  tribes  and  minorities  etc,  get  proper  justice  \in  the  matter  of  recruit-
 ment.

 Favouritism,  nepotism  and  corruptionis  rampant  in  Muzzafarpur  Railway  service  com-
 mission.  Similar  is  the  condition  of  N.F.  Railway.  If  such  things  will  be  allowed  to  go  on,
 we  will  not  be  able  to  implement  the  20  point  programme  effectively.

 Generally  it  has  been  seen  that  the  children  of  disloyal  workers  have  been  taken  into
 service  in  Railway.  Whereas  the  children  of  loyal  employees  have  been  ignored  in  this  re-
 gard.  The  Minister  should  look  into  it.

 Barauni-Katihar  metre  gauge  line  should  be  converted  into  broad  gauge  line..  The

 survey  workin  this  connection  has  already  been  completed.  Now  the  construction  work  should
 be  taken  up  immediately.

 Shri  Chiranjib  Jha  (Saharsa)  :  Time  and  again  a  demand  has  been  madein  the  House

 that  except  those  employees  who  were  involved  in  cases  of  arson  and  violence,  all  other  em-
 0  vees  in  the  railway  who  had  participated  ता  the  strike  should  be  taken  back.  Government

 pl
 sh  ould  see  that  those  employees  who  have  not  been  taken  back  so  far  are  reinstated  quickly.
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 An  assuratice  was  given  that  the  loyal  employees  who  ha‘  not  participated  in  that  strike
 will  be  given  certain  concessions  and  benefits.  Government  should  fulfil  the  assurances  made
 to  the  employees.

 There  is  a  pressing  demand  for  a  metre  gauge  railway  line  from  Saraigarh  to  Nirmali;
 this  line  was  Severely  damage?  by  the  floods  earlier.  Part  of  it  upto  Forbesganj  has  already
 been  constructed,  but  it  should  be  extended  upto  Nirmali.  A  number  of  requests  have  been
 set  to  ‘the  railways  in  this  respect  but  so  far  nothing  has  happened.  This  line  is  notonly
 Necessary  to  meet  the  requirements  of  that  area  but  it  is  also  important  from  the  strategic  point
 of  view.  I  would  urge  ugon  the  Ministry  to  see  that  this  line  is  constructed  as  early  as  pos-
 51016,

 श्री  मल्लिकार्जुन  :  रेल  बजट  की  सभा  में  ग्रोवर  सभा  के  बाहर  प्रशंसा  की  गई  है  ।

 जनता  तो  यह  चाहती  है  कि  गाड़ियां  ठोक  समय  पर  चलें  ।  यात्री  किराया  अधिक  न  हो  ।  artery

 में  किसी  तरह  को  कठिनाई  न  हो  ae  यात्रा  के  दौरान  किसी  प्रकार  को  परेशानी  नਂ  हो  ।  आवश्यक

 वस्तुभ्नों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थानਂ  तक  ठोक  समय  पर  पहुंचाना  भी  एक  जन  ग्रा वश्य कता  है  ।

 ब्विपाठी  जी  के  नेतृत्व  में  रेलवे  ats  भी  प्रभावी  डंग  से  काय  कर  रहा

 किन्तु  अरन्य  विभागों  की  तरह  रेल  मंत्रालय  में  भी  कुछ  त्रुटियां  हैं  ।
 पंडित  कुंदरू  की

 अध्यक्षता  वाली  रेल  जांच  समिति  ने
 कुछ  fester  की  थीं  किन्तु  उन्हें  क्रार्यान्वित  नहीं  किया  war

 है  ।  ofafe ¥  इंजनों  ot  चालक  cater  नियंत्रण  यंत्र  लगाने  की  सिफ़ारिश  की  थी  ।  किन्तु

 इसकी  wader  की  गई  है प्र ौर  लगभग  1200  इंजनों  पर  यह  यंत्र  नहीं  लगाया  गया  एक

 अ्रमरीकी  वैको  नामक  कम्पनी  द्वारा  निमित  ऐसे  कुछ  यंत्रों  का  wars  करके  उन्हें  इंजनों  पर  लगाया

 गया  किन्तु  1964  में  हमारे  हूं  देश  में  एक  रेल  कर्मचारी  ने  चालक  eater  नियंत्रण  यंत्र

 का  निर्माण  किया  उसका  क्या  gat  रेल  मंत्रालय  ने  इसे  मंजूर  भी  कर  लियां  ।  किन्तु  खेद

 है  कि  सरकार  इस  स्वदेशी  यंत्र  को  उपयोग  में  न  लकर  उनका  बाहर  से  आयात  कर  रही  मंत्री

 जी  इस  अर  ध्यान  दें  ।

 जहां  तक  प्रशासन  का  सम्बन्ध  श्री  मोहम्मद  शफ़ी  कुरेशी  तथा  श्री  त्रिपाठी  जी  ने  प्रशासन

 में  सुधार  करने  ate  art  की  श्र/कांक्षांध्रों  को  पुरा  करने  में  सराहनीय  कार्य  कियां  है  ।

 रेलवे  में  कुछ  राजपत्रित  पदों  का  दर्जों  बढ़ा  दिया  ग्या  है  ।  लेकिन  तृतीय  तथा  चतुर्थ  श्रेणी

 के  पदों  का  दर्जा  weft  तक  नहीं  बढ़ाया  war  हैं  ।  मंत्री  महोदय  को  इस  are  ध्यान  देना  चाहिए  कौर

 इन  पदों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 रेलवे  में  कुछ  सुरक्षात्मक  पद  हैं  ।  इन  पदों  पर  गर-तकनीकी  लोग  काम  कर  रहे

 हैं  जिन्हें  वाणिज्यिक  कौर  यातायात  कार्यों  के  लिए  नियुक्त  किया  ग्या  हैं  ।  यदि  इन  पदों  पर

 featca  faa  के  दार्शनिको  लोग  ्  करें  तो  इससे  संगठनों  को  बहुत  ay  होगा  i

 रेलवे  को  हैदराबाद  में  सनत नगर  औद्योगिक  क्षेत्र  में  एक  उपरि  पुल  का  निर्माण  करना

 ag  sid  कई  वर्षा से  पुरा  नहीं  हुम  हैं  ।  धनाभाव  के  कारण  नए  विजयनगर  रेलवे  लाइन

 के  कार्य  में  अभी  तक  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  मंत्री  महोदय  को  इसके  लिए  श्रंपेक्षित  धन  की  व्यवस्था

 करनी  चाहिए  |

 eft  इन्द्रजीत  qt  :  कामिक  संघों  के  श्रांतरिंक  रेल  vere  द्वारा

 भ्रनुचित
 att  श्रवनीय  हस्तक्षेप  किया  गया  हैं  ।  मैं  रेलवे  के  एक  सबसे  पुराने  कार्मिक  संघ  का  उल्लेख
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 कर  रहा  हूं  ।  यह  संघ  wa  साउथ
 ईस्ट ने

 रेलवे  मेनन  यूनियन  के  नाम  से
 प्रसिद्ध है

 ।  रेलवे  प्रशासन

 को  कुछ  तत्वों  के  साथ  सांठ-गांठ  से  इस  संघ  को  नष्ट  कर  दिया  गया

 27  दिसम्बर  से  29  दिसम्बर  तक  वालतेयर  में  एक  सुनियोजित  सम्मेलन हो  रहा  था

 लेकिन  सम्मेलन  भी  ठीक  से  चला  भी  नहीं  था  कि  अचानक  श्री  जे०  एम०  विश्वास  नामक  एक

 व्यक्ति  सम्मेलन  की  कार्यकारिणी  के  सदस्यों  की  एक  तथाकथित  सूची  लेकर  कलकत्ता  ग्या  कौर  उसने

 वह  सूची  महाप्रबंधक  को  दे  दी  ।  उस  सुची  में  उस  व्यक्ति  ने  महासचिव  तथा  कंपने  संघ  के  अन्य

 लोगों  को  चुनाव  में  पराजित  दिखाया  हैं  ।  दक्षिण-पूर्वी  रेलवे  के  महाप्रबंधक  को  वही  सूची  दी

 प्रशसन  ने  उस  सूची  को  सभी  डिविजनल  अ्रधीक्षकों  में  एक  दिन  में  परिचालित  कर

 दिया  att  कहा  var  कि  इस  समिति  जो  निर्वाचित  मान्यता  दो  जाती  है  ।  wa  यह  मामला

 न्यायालय  मैं  अनिर्णीत  पड़ा  हम्  है  |

 दक्षिण-पूर्वा  रेल  प्रशासन  यह  fos  करने  का  प्रयास  कर  रहा  है  कि  विश्वास  समिति

 मान्यता  प्राप्त  समिति  है  कौर  इसी  समिति  को  ही  निःशुल्क  पासों  आदि  की  सुविधाएं  उपलब्ध  की

 जानी  चाहिएं  ।  यह  कार्य  उच्चाधिकारियों  के  प्रोत्साहन  के  बिना  नहीं  हो  सकता  ।  मेरा  मंत्री

 महोदय  से  water  हैं  कि  वह  रेलवे  में  प्रौद्योगिक  सम्बन्धों  को  न  बिगड़ने  दें  ।

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatra):  The  Railway  Minister,  the  Railway  Ministry
 -and  the  employees  deServe  congratulations  forthe  all-round  improvement  in  the  railways.
 Increased  use  of  Hindi  in  the  railways  has  contributed  a  lot  to  its  efficient  working.  This  the
 result  when  50  per  cent  of  the  work  is  being  done  in  Hindi.  If  the  entire  work  is  done  in  Hindi

 -and  other  regional  languages  the  railway  will  run  very  efficiently.  The  Railway  Minister
 should  pay  attention  to  this  matter.

 Members  have  beef  raising  all  these  years  the  question  whether  there  is  need  for  the
 ‘Railway  Board  to  continue  or  it  should  be  abolished.  This  matter  should  be  looked  into.

 A  number  of  pasSeNgers  travel  without  reservation.  The  Railway  should  pay  attention
 to  provide  more  amenities  to  these  paSsengers.

 At  present  passengers  experience  difficulty  in  giving  the  exact  amount  for  a  ticket  because
 the  value  of  tickets  is  in  terms  of  rupees  plus  a  few  0852.  It  would  be  better  ifthe  value  of
 the  tickets  is  rounded  of  to  the  nearest  rupee.

 Sometime  past  the  railways  had  increased  the  price  of  food  served  on  the  railways.  Since
 there  is  a  fallin  the  charges  for  food  in  hotels,  the  railway  should  also  reduce  the  price  of  food
 ‘supplied  on  the  railways.

 There  is  a  lot  waSteful  expenditure  in  the  railways.  Steps  should  be  taken  to  check
 it.

 A  certain  amountof  money  should  be  reServed  for  being  spenton  providing  new  rail
 lines,  If  there  is  shortage of  money  for  this  purpose,  a  levy  of  five  paise  per  ticket  should  be
 imposed  and  the  money  thus  collected  should  be  spent  on  providing  new  rail  lines,  particularly
 in  backward  areas.

 Rajthani  Expresses  and  Deluxe  trains  are  very  popular.  More  such  trains  should  be
 iMtroduced.  All  State  Capitals  should  be  linked  by  these  trains.

 A.C.C,  two-tier  Sleeper  coaches  in  Deluxe  trains  are  very  popular.  If  possibie  such
 coaches  should  be  provided  in  all  mail  trains.

 The  members  of  railway  staff  who  are  responsible  for  increasing  the  income  of  railways
 should  be  rewarded.  They  can  be  given  extra  one  month’s  pay  for  their  good  work.
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 lect  a  specified  amuont  of  money.  This  is  unfair  because  with  the  declining  trend  wm  ticketless
 There  is  a  circularto  the  effect  that  the  staff  for  checking  ticketless  travelling  must  col-

 travelling  the  contribution  of  this  staff  will  also  go  down.

 Hazaribagh  district  is  a  very  backward  district  of  Bihar.  But  it  is  an  important  district
 because  of  coal.  Rail  facilities  should  be  provided  in  this  backward  district.

 श्री  एस०  एल०  at  :  रेल  बजट  पेश  करते  हुए  मंत्री  महोदय  ने  इस  बात  FT

 ध्यान  रखा  है  कि  यात्री  किराये  में  किसी  प्रकार  को  वृद्धि  न  हो  जिससे  कि  जनसाधारण  पर  असर

 पड़े  ।  इसी  तरह  भाड़े में  वृद्धि  करते  हुए  भी  उन्होंने  इस  बात  का  ध्यान  रखा  है
 कि  आवश्यक

 वस्तु ग्न ों  के  भाड़े  में  किसी  तरह  की  वृद्धि  नहों  ।  मंत्री  जो  से  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  वह  चार  तथा

 मिट्टी  के  तेल  के  भाड़े  में  भी
 छूट  दे  यदि  चारे  के  भाड़े  में  छूट

 न  दी
 गई  तो  इसका  मूल्य

 बढ़  जायेगा  ।

 मन  से  बम्बई  तक  पंचावती  सुपर  एक्सप्रेस  एक  नई  गाड़ी  चलाने  के  लिए  मैं  मंत्री  जी  को

 बधाई  देता  हूं
 ।

 अहमदनगर  तथा  मराठवाड़ा  के  कुछ  क्षेत्रों  के  लिए  यह  गाड़ी  बहुत  ही  सुविधाजनक

 है  क्योंकि  गत  दस  वर्षों  से  वहां  का  औद्योगिक  विकास  हो  रहा  है  ।  इस  गाड़ी को  चलाने  से

 वहां  के  लोगो  की  एक  बहुत  पुरानी  मांग  पुरी  हुई  है  ।

 जब  श्री  नन्दा  रेल  मंत्री  थे  तो  उन्होंने  पता  तथा  दसगांव  कौर  रोक

 तथा  मंगलूर  के  बीच  रेल  लाइनों  को  बिछाने  के  लिए  सर्वेक्षण  करने  का  आदेश  दिया  था  |  8-9

 वर्ष  होने  को  हैं  लेकिन  प्रभी  भी  वहां  सर्वेक्षण  कार्य  हो  चल  रहा है  ।  समझ  में  नहीं  जाता  कि  यह

 काम  कब  होगा  |  मंत्री  जी  से  मेरा  निवेदन  है  कि  कोंकण  क्षेत्र  को  रेल  लाइन  बिछाने में

 मिलता  दी  जाये  क्योंकि  वहां  एक  भी  रेल  लाइन  नहीं  ।  कोंकण  में  बॉक्साइट

 तथा  लोह  वयस्क  के  प्रचूर  भंडार  हैं  ।  इनका  प्रीतम  उपयोग  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है
 fe  वहां  रेल  लाइन  बिछायी  जाय  ।  रत्नागिरी  क्षेत्र  भी  औद्योगिक  दृष्टि  से  frost  gat  है  ।

 शहरी  क्षेत्रों  से  उद्योगों  का  विकेन्द्रीक'रण  करना  है  ate  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना

 करनी हूँ
 तो  फ़िर यह  श्रावश्यक है  कि  वहां  परिवहन  शादी  मुख्य  सुविधाएं  उपलब्ध  की  जायें  ।

 |  बम्बई-मंगलौर  रेल  लाइन वहां  एकमात्र  यातायात  का  साधन  बम्बई-गोधरा  सड़क  है

 की  मांग  को  तुरन्त  पुरा  करने  के  लिए  मंत्रालय  योजना  भ्रायोग  ale  वित्त  मंत्रालय  से  रुपया  प्राप्त

 करे  ।  संचार  साधन  के  प्रभाव  में  वहां  उद्योग  की  स्थापना  के  लिए  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  दिए
 जा

 रहे  प्रोत्साहन का  लाभ  नहीं  उठाया जा  कहाहै  ।  लोग  ०५  नहीं  आरा  रहे  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  मंत्रालय  को  बधाई  देता  हूं  ।

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  (Tikamgarh):  Railway  Minister  anc  the  railway  employees
 Bunde  and  is  a  backwarc  area. deSerVe  congratulations  for  punctual  running  of  trains.

 ere  iS  along  Standing  demand  for  a  railway  line  from  Labhpur  to  via  Mhoa  Tikamghar,
 Chhalaipur  and  Khajuraho.  This  demand  should  be  met  in  the  interest  of  the  CevelopmeRt
 of  a  backward  area  of  Bundelkhand  because  the  industrialists  are  not  coming  forwar¢  for  setting
 up  industries  there  due  to  the  absence  of  means  of  communication  and  transport.

 There  15  only  one  paSSeNger  train  Service  between  Jharsi  and  Manikpur.  An  express
 or  mail  train  should  be  introduced  there  and  it  should  benamed  after  Tulsidas.

 A  shed  should  be  provided  immediately  at  Nimari  station  because  in  past  due  to  the  ab-

 Sence  of  shed  food-grainsS  were  deStroyed.

 Harijan  send  Adiyasis  are  not  getting  their  due  share  in  the  recruitment  of  apprentices.
 Only  one  or  two  per  cett  Harijans  had  been  taken  in  the  Jhansi  workshop.  This  matter  should.
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 be  looked  into.  Gross  injustice  is  being  done  towards  the  Harijans  in  the  matter  of  promotion.
 I,  therefore,  request  that  there  should  be  a  Harijan  or  an  AdivaSi  member  in  the  Railway  Ser-
 vice  Commission,  Also  there  should  be  a  representative  of  Harijans  and  Adivasisin  the  body
 which  recruit  class  IV  employees  atthe  Civisional  level.

 Ticketless  passengers  are  produced  before  magistrate  who  imposes  fine  on  them.  Divi-
 sional  Superintendent  should  be  given  power  to  impose  peralties  or  fines  on  ticketless
 Passengers  on  the  spot  so,  that  the  cases  are  quickly  disposed  of.

 The  staff  detecting  the  ticketless  passengers  should  be  suitably  rewarded.  That  will
 encourage  the  employees  to  work  with  more  Cevotion.

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  उपाध्यक्ष  महोदय  रेलवे  को  संकट  से  उबार  कर

 श्री  कमलापति  ब्रितानी  बड़े  प्रसन्न  नजर  झरा  रहे  हैं  ।  उनका  प्रसन्न  होना  सही  भी  है  क्योंकि  उन्होंने

 रेलवे  के  कार्य  सम्बन्धी  कुछ  व्यवहारिक  समस्याओं  को  हल  किया  है  ।  परन्तु  उन्हें  इससे  सन्तुष्ट

 हो  जाना  चाहिए  ।  तभी  इसकी  श्रमिक  स्थिति  ate  संचलन  में  सुधार  क'रने  के  लिए  पर्याप्त  प्रयत्न

 किए  जाने  की  झ्रावश्यकता है  ।

 कांग्रेसी  सदस्यों  ने  गाड़ियों  के  समय  पर  चलने  का  बड़ा  ढोल  पीटा  है  ।  मैं  भी  यह  चाहता

 gt  परन्तु  गाड़ियों  का  समय  पर  चलना  तब  सही  माना  जा  सकता  है  जब  वह  अपनी  गति  को  भी

 आवश्यकता  के  अनुसार  रखें  ।  गति  के  साथ  समय  की  पाबन्दी  रखना  एक  उपलब्धि  है  |

 भारतीय  रिज  बक  ने  अपने  बुलेटिन  के  1975  के
 तर्क

 में  रेलवे  की  वित्तीय
 स्थिति  विशेषकर  चौथी  योजना के  विश्लेषणात्मक  अध्ययन  किया  है  ।  उसमें

 कहां  गया  fe  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  माल डिब्बों  के  उपयोग में  दिखाई  गई  क्षमता

 1960-61  की  तुलना में  कम  थी  ।  बिजली करण  कौर  बिजली करण  के  बावजूद  भी  औसत  यातायात .

 माल  किलो  मीटर  में  कोई  वृद्धि  नहीं हुई
 ।

 रेलवे
 की  वित्तीय

 स्थिति  पर
 अधिक  ध्यान

 दिए  जाने  की  आवश्यकता  है  तथा  थोड़े  से  लाभ  तक  ही  सीमित  न  कर  हमें  अधिक  लाभ  के

 साथ  साथ  यात्रियों  को  ग्रसित  सुविधाएं  देनी  चाहिएं  |

 सड़क  कौर  जल  परिवहन  में  समन्वय  अ्रत्यावश्यक  है  तथा  इसके  लिए  एक  सम-परिवहन

 योजना  बनाई  जानी  चाहिए  |

 द्वितीय  श्रेणी  में  सबसे  अधिक  लोग  यात्रा  करते  परन्तु  उन्हें  प्रावश्यक  सुविधाएं  पर्याप्त

 रूप  से  नहीं  मिलती  ate  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  ।  दक्षिण  रेलवे  में  1972

 में  चालू  की  गई  जनता  बैड  की  सुविधा  देश  भर  में  चालू  की  जाए  ।  खान-पान  शादी  की  व्यवस्था

 में  सुधार  किया  जाए  ।  बम्बई  में  उपनगरीय  गाड़ियों  में  are  दिन  होने  वाली  दुर्घटनाओं  की  कौर

 ध्यान  दिया  जाए  ।  हाल  में  हुई  तीन  दुघटनाश्रों  की
 जांच  कराई  जाए  ।

 रेलवे  में  22,000  रेलवे  नाटकों  पर  कोई  चौकीदार  नियुक्त  नहीं  है  ।  अनेक  दुर्घेटनाद्रों

 का मुख्य  कारण यही  है  ।  तराशा  है  मंत्री  महोदय  इस  कौर  ध्यान  देंगे
 ।

 गुजरात  में
 भावनगर-ता  कपड़गंध-मोदासा  तथा  कौन  रेल  लाइनें  बड़े  महत्वपूर्ण  क्षेत्र

 से  गुजरती  है  तथा  वहां  नई  लाइन  बिछाना  आवश्यक  ।  वीरागावें-्रोखा  बड़ी  लाइन  को  शीघ्र

 पूरा  किए  जाने  के  लिए  अधिक  रुपया  दिया  जाए  |  साबरमती  एक्सप्रैस  के  सफ़र  के  समय  को

 घटाया  यह  बहुत  अधिक  है  |
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 रेलवे  एक  राष्ट्रीय  संगठन  है  तथा  उसे  अपना  वह  दायित्व  पुरा  करना  चाहिए  तथा  नागरिकों  को

 भीं  उसके  विकास  में  सहयोग  देना  चाहिए  ।

 Shri  M.  Daga  (Pali):  The  20-point  programme  had  a  Satutary  effecton  our  railways
 which  are  now  running  punctually.  But  ्  the  railway  employees  work  honestly  and  sincerely
 there  can  be  lot  of  improvement  in  the  functioning  of  the  railways.  The  number  of  thefts
 and  pilferages  will  go  down  and  there  will  be  lot  of  savings.

 The  railwayshired  computers  for  which  they  had  to  pay  Rs.  50:17  lakhs.  If  the
 railways  have  purchased  these  computers  it  would  have  cost  only  Rs.  6  lakhs.  Such  things
 are  responsible  for  losses  to  railways.

 Again  28,000  to  Steel  billets  imported  on  an  urgency  basis  and  which  were  received  in
 India  by  March,  1971  have  not  yet  been  fully  utilised.  This  is  how  the  railway  board  is  work-
 ing.

 The  trains  to  and  from  Ahmedabad  should  stop  at  Sendara  and  Nanahera  in
 Rajasthan  fora  period  which  enable  workers  to  board  the  train  or  get  down.

 Ahmedabad-Delhi  railway  line  should  be  converted  into  broad  gauge  expeditiously

 att  घामनकर  :  आपातस्थिति  के  रेलवे  ने  बड़ा  weer  काम  किया  है  ।

 उसके  प्रत्येक  क्षेत्र  में  सुधार  शुभ्रा  है  ।  रेल  वैगनों  के  प्रावधान  में  भष्टाचार  में  कमी  हुई  ।  ait

 भी  उसमें  बहुत  सुधार  का  है  ।  विंमान  रेल  वैगनों  ग्रोवर  इंजिनों  शादी  का  श्रमिक  उपयोग

 करके  हम  रेलवे  की  ग्रामीण  अवस्था  में  सुधार  सकते  हैं  ।

 रेल  ate  सड़क  परिवहन  के  ग्र स्वस्थ  प्रतियोगिता  को  समाप्त  किया  जाए  ।  इसे  कंटेनर  सर्विस

 तथा  होम  डिलीवरी  सर्विस  चालू  करके  दूर  किया  जा  सकता  है  ।

 बम्बई  श्रौद्योगिक  समूह  क्षेत्र  लम्बे  समय  से  नए  स्टेशन  बनाने  की  मांग  की

 जा  है  |  ये  स्टेशन  इस  क्षेत्र  के  भ्रॉद्योगिक  विकास  के  लिए  आवश्यक  ।  कभी  तक  इस

 सम्बन्ध में  टालने  वाले  उत्तर दिए  गये  हैं  ।  रेलवे  बोर्ड  इस  wit  ध्यान दे  ।

 दीव  बेसिन  लाइन  के  काम  में  तेजी  लाई  जाए  ।  इस  लाइन  पर  छोटे  नदी  नालों  पर  बने

 पुलों  की  चौड़ाई  चार  फ़िट
 तक  बढा

 दी  जाए  जिससे  इसका  उपयोग  पैदल  के  लिए  किया  ला  सके  ।

 वीरारश्रौर  धनु  के  बीच  अधिक  शटल  गाड़ियां  ate  उपनगरीय  गाड़ियां  चलाई  जाएं  ।  इस

 ्  क्षेत्र में  फल  उगाए  जाते  है  जिन्हें  मण्डी  में  लाना  पड़ता  है  ।  शटल  सेवा  चालू  करना  इस  क्षेत्र

 के  लिए  वरदान  सिद्ध  होगा  ।

 कसारा  से  कल्याण  बम्बई  के  लिए  भ्रमित  उपनगरीय  गाड़ियां  चलाई  जाएं  ।  इन

 गाड़ियों  का  समय  कोंचा  रियों  के  काम  के  समय  केअनुसार  रखा  जाए  |

 ऊपरी  पुलों  के  रुके  हुए  काम  को  पूरा  करने  में  तेजी  लाई  जाए  क्योंकि  ऐसा  न  करने  पर

 इसका बढता  जा  रहा है  |

 लोनावाल  ate  पूना  के  बीच  श्रमिक  गाड़ियां  चलाई  जाएं
 ।  इस  क्षेत्र का  तेजी  से  औद्योगिक

 हो  रहा  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  पर्वतीय  स्थल  के  रूप
 में

 विकसित  मारिन  के  लिए

 विद्यार्थियों  को  रियायती  टिकट  दिए  जाएं  ।
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 ए श्री  ato  एम०  स्टोन  पीठासीन  े

 बताया  M.  STEPHEN  tn  the  Chair.  ]
 at

 माथेरान  के  अधिक  खर्चीला  होने  के  का'रण  वहां  के  कर्मचारियों  को  दो  जगह  रहने  की  व्यवस्था

 करनी  पड़ती  ।  परन्तु  उन्हें  कोई  ग्र ति रिक्त  भत्ता  नहीं  जाता  ।  इस  पर  विचार  किया

 जाए |

 पंचवटी  एक्सप्रैस  के  प्रतिदिन  चलाए  जाने  की  श्री  पैसे  की  मांग  का  मैं  सेन  करता हूं  ।

 इसके  बम्बई  पहुंचने  का  समय  10-30  होना  चाहिए  जिससे  व्यापारी  are  उद्योगी  में  लगे  लोग  इससे

 लाभ  उठा  सकें  ।

 मांगूगा  की  भयानक  दुर्घटना  के  कारण  लोगों  के  मन में  समा  गए  डर  को  दूर  करने

 के  लिए  सरकार  सुरक्षा  को  are  अधिक  ध्यान  दे  ।

 टिकट  चेकरों  की  व्यवस्था  कर  बिना  टिकट  यात्रा  को  रोका  जाए  ।  प्रभी  भी  चोरी-चका

 रेलवे
 में  बहुत है

 ।
 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अध्यक्ष  महोदय

 को  बोलने  का  भ्र वसर  देने  के  लिए  धन्यवाद

 देता हूं  ।

 Shri  Ram  Hedaoo  (Ramtek):  Ever  since  the  new  Minister-has  taken  over  charge  of  the
 railways  there  has  been  a  marked  improvement  in  the  atministration  thereof.  We  are  grateful
 to  hin  for  turning  the  usually  deficit  budget  of  the  railways  into  a  sutplas  one.

 The  Railway  Minister  has  presented  a  programme  of  filling  the  quota  reServed  for  the
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes.  We  have  seen  that  mostofthe  reserved  seats  of
 Scheduled  Tribes  are  lying  vacant.  This  is  because  of  area  reStrictions,  So  long  aS  reStriction
 isnot  removed  the  Seats  reserved  for  them  cannot  be  fillea.  A  Bill  to  remove  that  restriction
 should  therefore,  be  brought  at  an  early  date

 Handloom  industry  is  one  of  the  items  under  the  20-point  programme.  It  will  be  a  boon
 to  that  industry  if  the  railways  charge  half  freight  rates  for  traNsporting  handioom  cloth.  The
 Railway  Minister  should  favourably  consider  this.

 The  Railway  Minister  has  expressed  his  inability  to  construct  any  new  lines  because
 of  paucity  of  funas,  But  for  the  development  of  the  backward  areas  laying  of  new  lines  is  a  must.
 ‘Those  areas  has  long  been  neglected.  For  a  balanced  development  of  the  country  laying  of
 new  lines  in  the  backward  areaS  will  have  to  be  undertaken.

 The  construction  of  Bhandara  railway  Station  should  be  taken  up  soon.  A  railway  line
 should  be  provided  between  Ramtek  and  Jabalpur.  The  survey  of  railway  line  from  Narkhed
 to  Amravati  should  be  undertaken  without  further  delay  and  the  construction  of  Katol-Wardha
 line  should  be  completed  soon.

 Shri  M.  Ram  Gopal  Reddy  (Nizamabad):  We  are  very  grateful  to  the  Railway  Minister
 for  preSetiting  a  surplus  budget  for  the  railways.  He  has  acted  like  a  good  physician  who
 has  restored  good  health  to  the  ailing  railways.

 Although  provision  has  been  made  in  the  railway  budget  for  repairs  and  modernisation,
 there  is  none  for  laying  of  new  railway  lines.  The  railway  workers  should  work  hard  so  that
 the  railways  could  earn  enough  so  aS  to  be  able  to  provide  funds  for  new  lines.

 We  have  mate  much  progress  in  the  field  of  engineering  goods.  We  should,  therefore
 export  more  200  more  wagons.  We  should  also  export  spare  parts  and.  compete  with  the  other
 countries  in  this  regard.  For  that  purpose  even  if  we  have  to  have  a  deficit  budget  the  Railway
 Minister  should  not  hesitate  so  that  we  could  b  ecome  at  exporting  country  in  th  e  railway  map
 of  the  world.
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 Phalguna  27,  1897  (Saka) Railway  Budget,

 1916-77

 General  Discussion

 सभा  का

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 सभापति  महोदय  :
 संसदीय  काय  मंत्री  को  एक  घोषणा  करनी  है  ।

 निर्माण  शर  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  :  सदन  के  समक्ष  भ

 की  झ्र धिक ता  को  देखते  हुए  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  कल  से  लेकर  सत्रावसान  तक  मध्यान्ह

 भोजन  नहीं  होगा  ।  अध्यक्ष  महोदय  ने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  है झ्ौर मैं  तराशा  करता  हूं  माननीय

 सदस्य  भी  इससे  सहमत  होंगे  |

 कई  माननीय  जी  हां  ।

 सभापति  महोदय  :  तो  ag  समझ  लिया  जाता  है  कि  सदन  इसके  पक्ष  में  है  ।

 लए

 रेल  1976-77  सामान्य  चर्चा--जारी

 RAILWAY  BUDGET,

 रेल  मंत्रालय  मेंगराज्य  मंत्री  मोहम्मद  seat  :  माननीय  सदस्यों  ने रेलवे

 करण  की  सराहना की  ।  प्रौढ़  मुझे  इस  बात  पर  काफ़ी  आश्चर्य  है  कि  रेलवे  के
 की

 सराहना  विपक्षਂ  जोकि  सरकार के  कड़े  आलोचक  उन  द्वारा  भी  की  गई  है  ।  रेल  मंत्री

 कल  वाद-विवाद  का  उत्तर  देंगे  मुझे  केवल  माननीय  सदस्यों  के  विशिष्ट  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  का

 निर्देश  दिया  गया है  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  भारतीय  रेलवे  में  बहुमुखी  सूधार  के  बावजूद  भी  अराज  माल  डिब्बों

 की
 कमी  बनी  हुई  ।  उपलब्ध  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  पहले  बड़ी  लाइन  पर  1,08,000

 डिब्बों
 की  मांग  बकाया  थी  कौर  श्री  बकाया  मांग  केवल  5,000  वैगन  है

 ।  मीटर  गेज
 की  भी  यहीं

 स्थिति है  पहले  वैगनों
 की  बकाया  मांग  2  लाख  थी  अराज  यह  घटकर  केवल  10,000  यह

 गई

 है  ।

 रेलवे  के  कार्य  संचालन  की  एक  मुख्य  विशेषता  यह  रही  है  कि  कोयला  तथा  सामान्य  माल

 की  अधिकतम  ढुलाई  हुई  है  ।  हमने  माल  डिब्बों  में  कोयला  लदान  कप  10,000  का  रिकार्ड  भी

 पुरा  कर  लिया  है  कौर  हमें  ara  है  कि  हम  इससे  भी  at  बढ़ेंगे  ।  हमने  प्रत्येक  क्षेत्र में  बहुत  सुधार

 कर  लिया  है  लेकिन  भ्र भी  भी  बहुत  काम  बाकी  है  ।  अन्तत  रेल  डिब्बों  के  अधिकतम  उपयोग  से

 हमारा  उत्पादन  बढ़ेगा  कौर  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  कठोर  उपाय  जाएंगे  |

 जहां  तक  रेलवे  से  संबद्ध  सामाजिक  बुराइयों  का  संबध  है  आपातस्थिति  के  बाद  वह  कुछ  हद

 तक  दूर  हुई  ।  पहले  जंजीर  खींचने  की  बहुत  घटनाएं  होती  थीं  aa  घटनाएं  काफ़ी  कम  हो

 92



 17  1976  रेल  1976-77  wat

 गई  पहले  एक  साल  में  3h  लाख  जंजीर  खींचने  की  घटनाएं  होती  थीं  शौर  श्व  इनकी  संख्या

 घटकर  5,000  रह  गई  जोकि  एक  महत्वपूर्ण  उपलब्धि  है  ।  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों  की  संख्या

 में  भी  कमी  हुई  है  ऐसे  लोगों  से  जुर्माने  कौर  अतिरिक्त  प्रभार  लेने  के  फलस्वरूप  2  करोड़  रुपये  की

 एकत्रित की  गई  है  ।

 यात्रियों  को  ग्रधिकाधिक  सुविधाएं  दी  जा  हैं  ।  जैसाकि  मंत्री  महोदय  ने  सुझाव  दिया

 हम  विभिन्न  स्टेशनों  पर  मेडिकल  स्टालों  की  व्यवस्था  करेंगे  ।  यात्रियों  के  लिए  ठंडे  पानी  की

 व्यवस्था  की  जाएगी  |  यात्रा  करने  वाले  लोगों  को  अधिक  सुविधाएं  देने  हेतू  इन  सब
 उपायों

 को

 प्रभावी  ढ़ग  से  लागू  किया  जाएगा  |

 माननीय  सदस्य  श्री  एस०  ए०  कादर  ने  कहा  है  कि  रेलवे  बड़ी  मात्रा  में  खरीददारी  करता

 है  कौर  इसमें  मितव्ययता  करने  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  जा  ।  रख-रखाव  तथा  निर्माण

 के  लिए  विभाग  को  जितनी  जरूरत  होती  है  उसी  के  अनुसार  खरीद  की  जाती  खरीदी  जाने

 वाली  मात्रा  के  बारे  में  अतीत  की  खपत  ate  भविष्य  की  आवश्यकताओं  को  दृष्टिगत  रखा  जाता

 हमारा  उद्देश्य  सव  यही  रहा  है  कि  खरीद  में  अधिकतम  मितव्ययता  की  जाए  कौर  इस  संबंध

 में  समय-समय  पर  निगरानी  रखी  जाये  ।

 उन्होंने  उत्पादन  एककों  के  संबंध  में  भी  प्रश्न  किया  यह  पुछा  गया  है  कि  हमारे  तीनों

 उत्पादन  एकक  निर्धारित  क्षमता  के  अनुसार  उत्पादन  करने  में  ग्रसमर्थ  क्यों  हैं  ।  इन्टेल  कोच  फ़ैक्टरी

 की  उत्पादन  क्षमता  750  मालਂ  डिब्बे  प्रति  वर्ष  है  कौर  इसी  प्रकार  डी०एल  डब्ल्यू  एक  साल  में  120

 डीज़ल  लोकोमोटिव  wit  सी  ०एल  डब्ल्यू  66  विद्युत  शर  so  डीज़ल  लोकोमोटिव  प्रतिवेदन  बना

 सकता  है  लेकिन  ae  एकक  निर्धारित  क्षमता  से  कम  उत्पादन  कर  रहे  हैं  तौर  यह  बात  हम  स्वीकार

 करते  इसका  मुख्य  कारण  संसाधनों  को  अभाव  है  जिसके  परिणामस्वरूप  हमारा  योजना  आयोग

 इन  उत्पादन  एककों  को  समुचित  धन  नहीं  दे  पाया

 मेरे  विचार  में  यदि  इन  उत्पादन  एककों  को  स्वायत्तशासी  निगमों  में  परिवर्तित  भी  कर

 दिया  जाए  तो  भी  वे  पुरी  क्षमता  को  उपयोग  में  लाने  झ्र ौर  निर्यात  करने  में  समथे  नहीं हो

 सकते  ।  इन  विभागीय  cast  को  स्वायत्तशासी  निगमों  में  बदलने  से  रेलवे  कौर  उत्पादन  एककों

 के  समन्वय  पर  कुप्रभाव  तो  पड़ेगा  ही  साथ  ही  उत्पादन  लागत  में  भी  वृद्धि  होगी  ate  यह  रेलवे

 के  लिए  लाभप्रद  सिद्ध  चंकी  हमें  इन  एककों  को  लाभप्रद  बनाना  है  इस  संबंध  में

 विद्यमान  नीति  में  कुछ  परिवर्तन  करना  होगा  ।

 जहां  तक  निर्यात  का  सम्बन्ध  है  अब  भी  तीनों  उत्पादन  एकक  प्रोजेक्टस  कौर  इक्विपमेंट

 कार्पोरेशन  के  माध्यम  से  निर्यात  आर  ले  रहे  इस  निगम  की  स्थापना  विशेषकर  इसी  उदेश्य

 सें  की  गई

 सदस्य  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  कहा  है  कि  कार्मिक  संघों  के  बारे  में  हमारी  नीति

 कुछ  भिन्न  दक्षिण-पूर्वा  रेलवे  के  सम्बन्ध में  हम  ने  यह  fora  किया  है  कि  हम  किसी भी  संघ

 को  मान्यता  नहीं  देंगे  are  दक्षिणी  gat  रेलवे  कमेंट्री  संघ  के  बारे  में  न्यायलय  के  निर्णय  की  प्रतीक्षा

 करेंगे  |  यदि  दो  पक्षों  में  विवाद  है  तो  उन्हें  ही  उसका  निपटारा  करना  गा  ।  उनके  लिए  न्यायालय

 के  द्वार खुले  हैं  ।  वह  मामले
 पर  निर्णय करा  सकते हैं  ।  हम  तो  रेलवे  के  प्रक्रिया  नियमों के  भ्रनुसार

 कार्यों  यदि  संबद्ध  दल  द्वारा  मंत्रालय  का  अभ्यावेदन  दिया  जादा  है  तो  मामले  की  जांच

 की  जा  सकती  है  ।  हम  मामले  पर  शुरू  से  विचार
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 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  ने  रेलवे  उपकरणों  की  खराबी  के  श्रंतगेंत  रेलवे  इंजनों  के  खराब

 होने  की  संख्या  में  हुई  वृद्धि  का  उत्लेख  किया  1972-73  में  3896  इंजन  खराब  हुए  थे

 जबकि  1973-74  लोरर  1974-75  के  दौरान  4815  कौर  6757  इंजन  खराब  हुए  ।

 समीक्षा  में  स्पष्ट  किया  गया  है  पि  1972-73  से  लेकर  डीज़ल  और  बिजली  के  रेल  इंजनों  के  खराब

 होने  को  उस  स्थिति  में  भी  cafe  इंजन की  खराबी  से  गाड़ी  30  मिनट  देर  से  gear

 माना  गया  है  जज़्बात  पिछले  वर्षों  में  गाड़ी  60  मिनट  तुक  या  उससे  अधिक  विलम्ब  से  चलती  थी  ।

 यह  परिवर्तन  वांचू  समिति  की  सिफारिशों  के  फलस्वरूप  ara  fe 1

 माननीय  सदस्यों  ने  सेवा  निवृत्ति  का  प्रश्न  भी  उठाया  जहां  तुक  सेवा  निवृत्ति  का  सम्बन्ध

 है  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  जो  कर्मचारी  कुशल  हो  गये  हैं  ale  जिनकी  निष्ठा  पर  सन्देह है

 उन्हें  सेवा  से  निकाल  दिया  जाये  ।  जोनल  रेलवे  में  तृतीय  श्र  चतुर्थ  श्रेणी  के  उन  कामना  रियों
 जो  55  वर्ष  की  वायु  प्राप्त  कर  चुके  हैं  या  जिन्होंने  30  वर्ष  तक  का  सेवा  काल  पुरा  कर  लिया

 सेवा  कार्यों  की  समीक्षा  अधिकारियों  की  एक  समिति  द्वारा  की  जाती  है  ।  केवल  उन्हीं  कामना  रियों  को

 सेवानिवृत्त  किया  गया  है  जिनकी  सेवा  के  रिका  से  पता  चला  है  कि  या  तो  ग्र कुशल

 छ्मेंचारी  रहे  हैं  कौर  या  उनकी  निष्ठा  सन्देहास्पद  रही  ऐसे  व्यक्तियों  को  wim  करने  का

 दिया  गया है  कौर  उनकी  अपीलों  को  श्यान पु बंक  सुना  जाता  |है

 श्री  समर  मुखर्जी  यहां  नहीं  हैं  उन्होंने  अस्थायी  दर्जा  प्राप्त  करने  नैमित्तिक  श्रमिकों

 के  बारे  में  प्रश्न  उठया  अस्थायी  दर्जा  प्राप्त  करने  वाले  नैमित्तिक  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  लगभग

 19,500  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  काम  पर  वापिस  बुला  लिया  गया है  ।  अन्य  श्रमिकों  को  वापस

 काम  पर  काम  त्र  संसाधनों  की  स्थिति  पर  fade  करता

 छात्रों  शादी  के  लिए  असुविधाजनक  यात्री  गाड़ी  के  स्थान  पर  कोयम्बतूर  से  कोचीन  तक  हीं

 एक्सप्रेस  चालू  करने  का  उत्लेख  किया  गया  यह  नई  गाड़ियां  हैं  बौर  11-1-1975  चालू

 की  गई  हैं  सनौर  ये  गाड़ियां  इतनी  तेज  चलती  हैं  कि  एक  रात  में  मेट्पलायम  अर  कोचीन

 को  मिलाती  हैं  ।  यह  पहले  से  चलने  वाली  किसी  यात्री  गाड़ी  के  स्थान  पर  नहीं  चलाई  गई  हैं  ।

 रेल  बजट  पर  चर्चा  के  दौरान  श्री  एस०  एन०  सिन्हा  ने  माल  डिब्बों  के  उपयोग  में  वृद्धि

 के  बारे  में  टिप्पणी  की  ।  1965-66  की  तुलना  में  1974-75  में  माल  डिब्बों  के  उपयोग  में  जो

 बृद्धि  हुई  है  वह  औसत  यातायात  भार  की  वृद्धि  के  कारण  य६  यातायात  भार  1965-66  में

 576  किलोमीटर  था  जो  1974-75  में  बढकर  686  किलोमीटर  हो  गया  अर्थात  20  प्रतिशत  से

 अधिक  वृद्धि  हुई  है
 ।

 माल  डिब्बों  के  उपयोग  में  वृद्धि  होने  का  एक  कारण  यह  भी  है  कि
 बोगी  te  डिब्बे

 की  तर  के  विशेष  प्रकार  के  माल  डिब्बों  की  संख्या  में  भ्रत्यधिक  वृद्धि  हुई  है  जिनका  उपयोग  विशिष्ट

 प्रकार  के  माल  ढोने  के  लिए  किया  जाता  है  तथा  वापसी  में  इनमें  ढोने  के  लिए  माल  नहीं  मिलता  ।

 इस्पात  कारखानों  शर  पत्तनों  में  उपयोग  में  art  वाले  माल  डिब्बों  की  संख्या  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  ।

 गत  वर्षों  में  कमंचा  रियों  के  प्रदर्शनों
 इरादी

 के  कारण  माल  डिब्बों  का

 कम  उपयोग  किया  गया  at
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 मई  1974  में  कर्मचारियों  द्वारा  भारत  व्यापी  हडताल  समाप्त  किये  जाने  के  वाद

 रेलवे  कार्य  संचालन  में  काफ़ी  gare  ह्री  है  ।  जन  1975  में  आपातस्थिति  की  घोषणा के  बाद

 से  इस  सुधा  दामन
 रवैये  में  कौर  अघिक  प्रगति  हुई  माल  डिब्बों  के  उत्पादन  में  काफ़ी  सुधार

 gal  मैं  आपको  1973-74  Ate  1974-75 के  अ्राकड  देता  हूं

 बड़ी  लाइन  छोटी  लाइन

 1973-74  15.0  12.5

 1974-75  14.6  12.0

 rr  ााााााशशाौे्प[माणममज्णधििमपमामाा्ाापएएएएए््््वमए222ए220्म0ाास0ाममाणमााा्ााा/धअऋ(] ४

 _  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  रेलवे  पर
 दावों  के  बीजकों में  वृद्धि  होती  जा

 है
 ।

 दावों के के  वार्षिक  बीजक  वस्तुओं के  मूल्य में  वृद्धि से  कम  प्रा पात स्थिति  के  बाद  तो  नये  दावे

 कम  जाये  अ्रक्तूबर  1975 से  फ़रवरी  1976 तक  की  5  महीने  की  अवधि में  हमारे

 पास  52,000  कम  दावे  WTA  हैं  कौर  उनके  भुगतान  में  भी  एक  करोड़  रुपये  से  अ्रधिक  की  कमो

 आई  इस  स्थिति  को  wie  सुधार  करने  के  लिए  सभी  प्रकार  के  उपाय  किये  जा  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  बिप्ट  ने  कहा  है  कि  पर्वतीय  र्यायती  वापसी  watt

 अझर  अ्रल्मोड़ा  के  लिए  भी  दिये  जान  चाहिएं  ।  sacra  वापसी  टिकट  नैनीताल  कौर  मसुरी

 के  fay  तो  दिये  जाते  हैं  लेकिन  अल्मोड़ा  के  लिए  नहीं  झा ऊट  एजेंसीਂ  यात्री  यातायात  के  लिए

 नहीं  कब  इन्हें  यात्री  यातायात  के  लिए  खोलने  का  भी  निर्णय  किया  गया  है  SF  are  की

 नियुक्ति  का  मामला  विचाराधीन  यात्री  यातायात  के  लिए  एजेंसी  खोलते  ही  भ्रल्मोड़ा  श्राऊट

 एजेंसी  के  लिए  भी  पोती  रियायती  वापिसी  टिकटों  की  सुविधा  हो  जाउंगी  ।

 एक  यह  प्रश्न  भी  उठाया  गया  है  कि  दुर्घटनाओं  में  हताहत  यात्रियों  की  संख्या  और  दुर्घटना

 से  प्रभावित  व्यक्तियों  को  दिये  जाने  वाले  मुआवजे  में  गत  ae की  तुलना  में  1974-75  में  बहुत

 वृद्धि  हुई  दुर्घटनाएं  इसलिए  भ्रमित  हुई  हैं  क्योंकि  मई  1974  में  भारत  व्यापी  रल  हड़ताल

 से  स्थिति  खराब  हो  गई  थी  ।  गत  पांच  महीनों  में  स्थिति  में  सुधार  त्री  है  क्योंकि  आपातस्थिति

 को  घोषणा  से  स्वेतोमुखी  सुधार  हुआ  यद्यपि  1974-75  के  दौरान मृत  व्यक्तियों  की  संख्या

 79  से  बढ़कर  98  हो  गई  है  लेकिन  घायलों  की  संख्या  318  से  घटकर  297  हो  गई  है  ।  मुआवजे

 की  में  इसलिए  वृद्धि  हुई  है  क्योंकि  हम  ने  मृतकों  कौर  बिल्कुल  अलग  होने  वाले  व्यक्तियों

 की  राय  को  ध्यान  में  न  रखते  हुए  सभी  के  लिए  मुआवजे  की  20,000  रुपये  से  बढ़ाकर

 50,000  रुपये  कर  दी  है  ।

 श्री  डी०  एन०  तिवारी  ate  श्री  के ०  सो  पांडे  ने  बाराबंकी  समस्तीपुर  रेल॑  लाइन  को  बड़ी

 लाइन  में  बदलने  के  काय  में  तीव्रता  लाने  के  बारे  में  प्रश्न  किया  है  ।  मुजफ्फरपुर स  सोनपुर  सैक्शन

 के  काग  का  एक  महीने  तक  पुरा  होने  की  संभावना  चुपड़ा  तक  का  काय  1977  तक  पुरा

 हो  जायगा  |  इसके  साथ  ही  बाराबंकी  इन  बदलने  के  कार्य  में  प्रगति  हो  रही  है  ।
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 श्री  मिलती  ने  कटक-पा  रणदीप  लाइन  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  धनराशि  करने  के

 लिए  कहा  1976-77  में  इस  लाइन  के  लिए  1.  2  करोड़  रुपये  की  झ्रावंटित  की  गई  है

 जो  wat  सेवाएं  चालू  करने  हेतु  सभी  कार्यों  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  हैं  ।

 मैंने  काफ़ी  प्रश्नों  का  उत्तर  दे  दिया  है  बाकी  प्रश्नों  के  उत्तर  मेरे  वरिष्ठ  साथी  कल  देंगे  ।

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri  (Aligarh):  Mr.  Chairman,  Sir,  the  hon’ble  Railway  Minister
 deserves  congratulations  for  preseNting  a  very  balanced  bucget.  Since  time  is  short  1  will  not
 give  along  speech  but  I  would  certainly  like  to  draw  the  attention  of  tte  hon’ble  Minister  to
 .the  following  few  points.

 The  catering  in  the  Railways  is  not  satisfactory,  specially  for  vegetarians.  Even  tea  and
 smacks  which  are  served  are  below  standard.  This  should  be  looked  into.

 The  berths  in  De-Luxe  traiNs  in  second  class  two  tier  compartmeMts  are  uncomfortable.
 These  should  be  rectified. The  fittings  are  defective.

 There  is  a  pressing  demand  for  an  overbridgenear  Aligarhon  Aligarh—Hathras  railway

 for  the  last  matty  years.
 Anumber  of  accidents  have  taken  place  on  this  line.  This  matter  has  been  pending

 Government  should  see  that  the  construction  of  this  overbricge  is
 taken  up  aS  early  aS  possible.

 whether  it  be  De-Luxe  train  or  Janta  Jyanti  train.  Minimum  six  berths  should  be  reServed  for
 Lastly  I  would  like  to  submit  that  there  should  be  a  quota  for  reServation  in  all  the  trains

 Aligarh  city  becauSe  it  is  an  industrial  city  and  it  has  a  big  university  also.

 With  these  wordsI  conclude.

 श्री  विदवनारायण  शास्त्री  :  रेल  मंत्री  ate  उनके  सहयोगी  बधाई  के  पात्र

 उनके  प्रयासों  के  फलस्वरूप  गाड़ियां  केवल  समय  पर  ही  नहीं  चलने  लगी  हैं  अपितु  रेलवे के

 लाखों  क्यारियों  में  राष्ट्र  सेवा  की  भावना  का  भी  संचार  हुआ  है  ।  रेल  बोले  को  समाप्त  करने

 के  लिये  भी  ag  बधाई  के  पात्र  हैं  ।  रेल  बोड़े  का  प्रत्येक  सदस्य  झपने  को  अन्तिम  मुगल  a  कम

 नहीं  समझता  था  |

 चूंकि  समय  का  sara  है  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  केवल  स्थानीय  समस्याओं  की  रोक  ही

 अक्षित  करूंगा  |

 उत्तरी  भाग  में  रेलवे  संचार  व्यवस्था  बहुत  कम  है  वहां  कोई  उद्योग नहीं  है  ।  जव  वहां  उद्योग

 स्थापित  करने  का  प्रश्न  उठता
 है

 तो  कहा  जाता  है  कि  वहां  परिवहन  की  सुविधा  नहीं  है  ate
 जब  रेल  लाइन  के  विस्तार  का  प्रश्न  प्राता  है  तो  कट्टी  जाता  है  कि  यह  लाइन  अलाभप्रद  हैं  इन

 पर  यातायात  का  प्रभाव  है  इस  दुष्चक्र  को
 तोड़ना  होंगा  ।

 उत्तरी  भाग  में  पांच  राज्य  wie  दो  संघ  राज्य  क्षेत्र  हैं  ।  वहां  पर  आता  के  अतिरिक्त

 कहीं  भी  रेलवे  हैड  नहीं  है  ।  श्रीराम  में  भी  रेलवे  सेवा  बहुत  खराब  है  ।  बोगई  गांव  के  बाद

 बड़ी  लाइन  समाप्त  हो  जाती  है  ate  वहां  से  आगे  छोटी  लाइन  चालू  होती  है  ।  वहां  यानी रण

 स्थल  है  इसलिये  वहां  काफी  चोरी  चकारी  होती  है  ।  रेल  मंत्री  ने  बताया  है  ।  कि  गत  पांच  महीनों

 में  छह  करोड़  रुपये  की  राशि  के  मुआवजे  मांगे  गये  इसमें  से  2  अथवा  3  करोड़  रुपये  उसी  प्रदेश  से

 मांगे  गये  हैं
 ।  गर्त  मेरा  mada है  कि  वर्तमान  लाइन  को  गोहाटी  तक  बढ़ा  दिया  जाये  ।
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 पुत्र  में  उत्तरी  राणापाड़ा से  जोताई  तक  भ्रमणी  व्यवस्था में  नहीं  है  वहां

 गाड़ियों  की  गति  10  ate  12  किलोमीटर  प्रति  घंटा  है  ।  मुझे  दिल्‍ली  से  जोनाई  पहुंचने  तक  80  घंटे

 लगते  हैं  हालांकि  यह  संफर  3,000  मील  से  भी  कम  है  ।  स्टेशनों  पर  पेय  जल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इस  शोर  ध्यान  दिया  जाये  ।  उत्तर  राणा पाड़ा  से  जोनाई  तक  का  क्षेत्र  बहुत  पिछड़ा  gar  है  वहां

 40  प्रतिशत  श्रादिवासी  रहते  हैं  इस  लाइन  को  लाभप्रद  कहा  गया  है  |  किन्तु

 ऐ
 ऐसे  नहीं  ह  यात्रियों  की

 संख्या  काफी  अधिक  है  परन्तु  सारा  रुपया  टी०टी०  ई०  कौर  रेल  कर्मचारी  खा  जाते  हैं  ।  वहां  के

 लोग  भोले-भाले  हैं  भ्र ौर  बिना  टिकट  यात्रा  करने  से  डरते  हैं  लेकिन  as  क्या  करें  टिकट  देने  वाली

 खिड़की  पर  टिकट  देने  वाले  के  दर्शन  नहीं  होते  ale  रेल  कोठारी  डिब्बों  में  जाकर  टिकटों  के

 पसे  वसूल  कर  लेते  इस  कारण  रेलवे  को
 हानि  होती  सरकार  इस  जोर  ध्यान  दे  श्र

 प्रावश्यक  PTY  करें  |  गोहाटी  से  इस  क्षेत्र  तक  एक  सीधी  गाड़ी  चलाई  चाहिये  ।

 इस  क्षेत्र  में  आदिवासी  रहते  हैं  इस  की  उपेक्षा  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  बजट  प्रस्तावों  का  यमन  करता  हूं  ।

 श्री  राजा  कुलकर्णी  )  सबसे  पहले  मैं  मंत्री  महोदय  को  उपनगरीय

 यात्रियों  के  किराये  में  वृद्धि  न  करने  पर  बधाई  देता  हूं  ।

 मंत्री  महोदय  ने  रेलवे  के  कार्यकरण  में  हुये  अनुशासन  कौर  समय  की  पाबंदी  इत्यादि

 का  उल्लेख  किया  है  लेकिन  जहां  एक  are  हमें  इन  सब  बातों  के  कारण  लाभ  हो  रहा  है  वहां  दूसरी

 ग्रोवर  कुछ  वित्तीय  fasta  करने  तथा  योजना  बनाने  के  क्षेत्र  में  कमियों  के  कारण  तक सान  भी

 हो  रहा है  ।

 पिछले  बजट  में  कहा  गया  था  कि  23  करोड़  रुपये  का  लाभ  लेकिन  ग्रसित  62

 करोड़  का  घाटा  दिखाया  गया  ।  वर्तमान  बजट  में  8  करोड़  का  लाभ  दिखाया  गया
 है  परन्तु

 पता  नहीं  यह  ag  वास्तव  में  लाभ  में  समाप्त  होता  हू  waar  हानि  में  ।

 रेलवे  afar  समिति  ने  भी  कहा  है  कि  बजट  अनुमान  बत  गलत  होग  हैं  ।  इसमें  माल

 ढुलाई  की  मात्रा  बड़ने  की  गलत  आशा  को  आधार  बनाया  जाता है  ।  बोझ  लाभ  देने  में  प्रसन्

 क्यों  परिवहन  उद्योग  जब  चमत्कारपूर्ण  लभ  कमा  रहा  है  तब  रेलों  की  ही  ऐसी  दशा  क्यों  है
 ?

 अयोजन  कायें  में  भी  रेल  अपनी  क्षमता  नहीं  पैदा  कर  पातीं  ।  अपनी  50  प्रतिशत  योजनाओं
 ~  ne

 के  लिये  रेलें  सामान्य  राजस्व  पर  fete  करती  हैं  ।  रेल  त्  बॉड  इस  कमी  की  ait  ध्यान  aa

 देता ।  हम  कसे  विश्वास  कर  लें  ।  उनके  पास  ठोस  वाणिज्यिक  ग्रा घार  कोई  गणना-पद्धति  नहीं  है  ।

 यात्री  यातायात  राय  में  123  करोड़  रुपये  का  घाटा  दिखाया  गया  &  जब  किं  उनके  पास  आधुनिक

 ढंग  की  कोई  लागत  श्रीभान  पद्धति  श्रंथवा  लेखा-पद्धति  ही  नहीं  है  ।  उनके  पास  14  कम्प्यूटर  हैं

 परन्तु  उनका  समुचित  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  बजट  कौर  इन्वेंटरी  सम्बन्धी  जांच-पड़ताल

 भली  प्रकार  नहीं  की  जाती  यही  कारण  कि  बजट  के  बीच  इतना  म्यूजिक  were  पड़

 जाता हैं  ।

 यात्री  यातायात  के  अन्तत  बम्बई  की  उपनगरीय  रेल

 li

 में  10  में  से  4  यात्री  ar

 २ तो  सरकारी  कमेंचारी  हैं  या  fey  tex देश  NSE  कर्मचारी  तथा  उनके  पा  स  फ़ थ  लखे  कार्ड  होते हैं  ।  परन्तु
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 teat  विभाग  इन  कार्डों  के  wer  कों  यात्री  यातायात  की  कुल  ara  में  शामिल  नहीं  करता  जब  कि

 meq  मुद्दों  में  से  इसे  घटाया  डे  दिखाया  जाता  है  ।  सामान्य  राजस्व  के  अनुदान  अथवा

 राजसहायता की  मांग  करना  श्रौचित्यपूर्ण नहीं  साथ  ही  रेलवे  के  9  जोनों का  ठीक  से  संगठित

 नहीं  किया  जाता  ale  कम्प्यूटरों का  पुरा  उपयोग  नहीं  किया  जाता  रेलते के  कार्य  को

 चलाना बहुत  कठिन  है  ।  फिर  रेलवे बोर्डे  का  सही  स्वरूप  क्या  है  यह  भी स्पष्ट  नहीं है  ।

 यह  विभागीय  है  अथवा  स्वायत्तशासी ?

 उपनगरीय रेल  सेवाओं  के  हरारे  में  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  मध्य  रेलवे  तथा

 पश्चिम  रेलते
 को

 कुल  रेल  यातायात  राय  का
 30  प्रतिशत

 भाग  प्राप्त  होता  है
 ।

 परन्तु  BTA HTC oreratT Poy LN खच  में  उनका  aaa  केवल  27  प्रतिशत  ।  इसका  त्रय  यह  हुमा  कि  वे  रेलें तो  कुशलता से

 सम्भालते हैं  परन्तु  उनकी  श्रावश्यकताश्रों के  प्रति  उपेक्षा  बरतते हैं  ।

 बम्बई  डिवीजन  के  अन्तत  ग्रेटर  बम्बई  में  कुछ  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  के  बाद  भी

 न  पर  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  इनमें  अनेक  लम्बी  अवधि  की  afcatarane  भी  तीसर

 fm  के  निर्माण  के  लिये  महानगरीय  परियोजना  को  चौथी  योजना  के  दौरान  मंजरी  दी  गई  थी

 भर  उसी  अवधि  में  उसे  पूरा  भी  किया  जाना  था  ।  परन्तु  wa  तो  यह  भी  मालूम  नहीं  कि  क्य

 वह  पांचवीं  योजना  में  भी  पुरी  की  जा  रही  है  अथवा  नहीं  ।  सातवें  य्रौर  छड़े  कारीडोर  के  बारे

 में  अघ्ययन  किया  गया  था  परन्तु  काम  भ्र्भी  तक  aren  नहीं  किया  गया  है  ।  मंत्री  महोदय  यह

 आश्वासन  दें  कि  बम्बई  तथा  अन्य  महानगरों  केन्द्रों  में  महानगरीय  परियोजनाओं  पांचवीं  योजना  में

 श्रियान्विंत  की  जायेंगी  |

 दीवा-बेसिन  रेल  परियोजना  के  कार्य  की  गति  बहुत  ही  धीमी  sate  लगता  है  कि  वह

 1-4-78  तक़  भी  पुरी  नहीं  होगी  ।  क्योकि  उसके  लिये  भूमि  का  आ्रावंटन  नहीं  हुमा  है  ।  एक

 तीसरी  नई  लाइन  करजत-लोनावला  भी  शुरू  नहीं  हुई है  ।  दादर  टर्मिनस  को  खोलते  की  हमारी

 मांग  पर  भी  अभी  तक  कोई  किये  वाही  नहीं की  गई  है  ।

 बम्बई  में  प्रति  at  जनसंख्या  में  वृद्धि  को  देखते  हुये  वहां  र  अधिक  अतिरिक्त  उपनगरीय

 रेलगाड़ियां  चलाई  जानी  चाहियें  ।  कुचला  से  थाना  तक  कौर  कल्याण  से  श्रम्बरनाथ  तक  के  बीच

 कोई  खाली  स्थान  नहीं  है  इसीलिये  इन  लाइनों  पर  अतिरिक्त  गाड़ियां  चलाई  जानी  चाहिये ं।

 सरकार  करती  है  परन्तु  कार्यवाही  कुछ  नहीं  करती  |

 रन  फाटकों  के  लिये  41  लाख  रुपया  मंजूर  किया  गया  है  परन्तु  खच  केवल  एक  लाख  रुपया

 ही  gar  घाटकोपर  और  कुचला  स्टेशनों  पर  फूलों  के  निर्माण  के  लिये  भी  कोई  कार्यवाही

 नहीं  की  गई  है  ।'  जिसके  कारण  प्रौद्योगिक  उत्पादों  जाना-जाना  घन्टों  तक  सड़कों  पर  रुका

 पड़ा  रहता  है  ।  इस  प्रकार  वहां  अनेक  प्रौद्योगिक  एककों  के  उत्पादन  में  लिये  रेले  विभाग

 ही  जिम्मेवार  है  ।

 दादर  से  सा नाव ला  तक  स्वचालित  रेलवे  सिगनल  परियोजना  भी  मंजूर  की  गई  थी  परन्तु

 उसमें  भी  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।

 ४18 घाट कीप  से  मुकन्द  लक  मुख्य  भ  ॥  पर  भूमि  अधिग्रहण
 के  लिये  लोगों  को  हटाया

 यथा  था  परन्तु  उन्हें  कोई  वैकल्पिक  स्थान  नहीं  दिये  गये  we  बात  राज्य  सरकार  श्र  बम्बई
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 की  नीति  के  विरुद्ध  tat  को  भी  वहां  वही  रया  भ्र पना ना  चाहिये जो  वहां  की

 सरकार  कौर  नगरपालिका  का  है  ।

 भाजपा  ate  मुकन्द  के  लिये  मंजूर  किये  गये  बड़े-बड़े  गोदामों  के  निर्माण  का  काम  शुरू

 नहीं  किया  गया  wa  कि  उसके  लिये  धनराशि  आवंटित  की  जा  चकी  है  ।  अभी  तक  केवल  कमी  का

 प्रधिप्रहंग  ही  किया  गया है  ।  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  कार्यवाही  की  जाये  ।

 थी  के ०  प्रधानी  वर्ष  1975-76  के  दौरान  तथा  विशेषकर

 स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  से  रेलते  का  कार्यकरण  aga  ही  अच्छा  रहा  गाड़ियां  समय  पर  चलती

 वैगनों  पर  माल  चढ़ाने  झ्र ौर  उतारने  का  एक  नया  fears  बना  है  कौर  बिना  टिकट  यात्रा  से

 रह  गई है  देश  के  इस  सबसे  बड़े  सरकारी  उपक्रम  ने  न  केवल  खुद  को  सुधारा  है  बल्कि

 देश  की  ae  व्यवस्था  को  सुधारने  में  भी  इसने  बहुत  अच्छा  योगदान  दिया  है  ।

 मेरे  चनाव  क्षेत्र  में  दण्डकारण्य-बेला  डला-कोटनावलस  रेलवे  लाइन  का  जिसका  निर्माण

 12  वर्ष  पूर  gar  था  ait  जिस  पर  इतेक  वर्षों  से  मालगाड़ियां  चलती
 हैं  परन्तु  इस  लाइन  पर

 न  तो  यात्री  चलती  हैं  ale  न  ही  गैर-सरकारी  माल  का  यातायात  होती  है  ।  यह

 कारुण्य  क्षेत्र  जिसे  श्री  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  ग्रोवर  उड़ीसा  के  कारापुट  जिलों के  रूप  में  माना

 जाता  है  हमारे  देश  का  अत्यन्त  पिछड़ा  gar  क्षेत्र  है  जहां  मुख्यतः  आदिवासी  लोग  रहते हैं  ।  ये

 दोनों  जिले  मिलाकर  जो  क्षेत्र  बनता  है  वह  औसतन  किसी  एक  राज्य  जेसे  केरल

 से  भी  बड़ा है  ।  कोरापुट  में  बॉक्साइट  के  निक्षेप  हैं  ate  बैलाडिला  में  लौहू-्रयस्क  के  |  वहां

 खोलाब  तथा  wages  जैसी  पन-बिजली  पॉरियोजनायें  हैं  जिनमें  ये  दो  तो  चालू

 भी  हो  चुकी हैं  ।  इंस  क्षेत्र  में  उद्योग  के  विकास  के  लिये  काफी  इन्फ्रास्ट्रक्चर है  ।  कहां  की  राज्य

 सरकार  तथा  जनता  ने  उस  क्षेत्र  यानी-यातायात  तथा  गर-सरकारी  माल-यातायात  के  लिये  रल

 मंत्रालय  से  बहुत  ae  किया  है  परन्तु  मंत्रालय  ने  बार-बार  वह  अनुरोध  ठुकरा  fears  इस

 लाइन  पर  प्रति  दिन  16  से  अधिक  गाड़ियां  आती-जाती  हैं  ।  एक  तरफ  से  तो  ये  माल  ले  जाती  हैं

 परन्तु  वापसी  पर  खाली  जाती  हैं  ।  इन  खाली  गाड़ियों  पर  गर-सरकारी  के  यातायात  की

 व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ताकि
 कुछ

 राय  भी  बढ़े  और  वैगनों  की  प्रतीक्षा  करते  हुये  प्रौद्योगिक

 एककों  को  वैगन  मिलें  ate  वहां  वे  अपने  उद्योग  स्थापित  करें  ।  मंत्री  महोदय  हमारे  इस  अनुरोध  को

 मंजूर  करके  इस  लाइन  पर  यात्री-शायरात  कौर  गैर-सरकारी  माल  के  यातायात  की  अनुमति

 सभापति  महोदय  डा०  रिछारिया  -  उपस्थित  नहीं  है  ।  श्री  सांघी  ।

 डा०  कलास  सभा  में  इस  समय  विपक्ष  का  कोई  भी  सदस्य  नहीं

 है  ।  यह  बात  रिकार्ड  पर  जानी  चाहिये  ।

 श्री  नरेन्द्र  कु  साँघी  ay
 1975-76

 में  tat  का  कार्यकरण  बहुत
 अच्छा  रहो  है  ।  इस  वर्ष  2140  लाख  टन  का  यातायात  हुआ  जितना  कि  इसके

 ga  कभी  भी  नहीं  हु  और  यह  निर्धारित  लक्ष्य  से  भी  40  लाख  टन  अधिक  होगा  ।

 aval  पर  माल  चढाने  का  कार्य  भी  अत्यन्त  प्रशंसनीय रहा  है  |  गेज  लाइनों  पर  25,000

 ग्रोवर  मोटर  गज  पर  6000  बिन  प्रतिदिन  लादे  गयें  ।  कोयले  कौर  अन्य  वस्त्रो ंके  तेजी

 से  यातायात  देश  की  पथ  व्यवस्था  में  आश्चर्यजनक  सुधार  ्र  उसके  मलय  स्थिर  हुए

 ate  मुद्रास्फीति  पर  नियंत्रण  gat  इसके  लिये  हमें  रेलवे  विभाग  की  प्रशंसा  चाहिये  |
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 इसके  अतिरिक्त  हमें  मालम  हुमा है  कि  182  tat  की  गति  बढ़ाई गई  है  तथा  42

 नई  उपनगरीय  यात्नी  रल  गाडियां भी  चलाई  गई  हू  ।  यह  एक  महान  उपलब्धि  है  ।

 हम  :  जानना  चाहते  हैं  किं  क्या  श्राप  के  इन  देश  में  चलते  ही  रहेंगे  या  उनका  डीजलीकरण

 अथवा  विद्युतीकरण  कर  दिया  जायेगा  ।  जब  तक  इस  बारे  में  कोई  नीति  निर्णय  नहीं  लिय

 जायेगा  हमें  यह  नहीं  पता  लंग  सकेगा  कि  हम  किस  दिशा  में  जा  रहे  हैं  ।  क्या  सार  देश

 में  ब्राड  गेज  लाइने  हो  जायेंगी  अथवा
 कि  धन  की  कमी

 के  कारण
 अगले

 पच्चीस  वर्ष
 तक

 ऐसे

 ही  चलता  रहेगा  |  इन  दो  बातों  पर  सरकार  की  नीति  से  हमें  wave  कराया  जाये  ।

 अब  तो
 हमारी

 wa  व्यवस्था  भी  अच्छी
 है

 रेलवे  को
 अधिकाधिक

 माल  यातायात  मिल
 रहा

 wt  हमें  यह
 बताया  जाये  कि  रेलवे  विभाग  शझ्रागामी  एक  या श्रम नसं बंध  भी  सुधरे  हैं  |

 दो  दशकों में  क्या  कुछ  करना  चाहता  है  |

 रेलवे  के  विकास  के  लिये  एक  विकास निधि  होनी  चाहिये  ।  यह  एक  रुपया  प्रति  यात्री

 था  10  रुपये  प्रति  पर  क्लास  यात्री  अथवा  20  रुपय  प्रति  वातानुकूलित-कोच  यात्री  पर  सरकार

 लगाकर  कर  सकते  ।  इस  निधि  का  उपयोग  aaa  नई  लाइनो ंके  विकास  के  लिये

 ही  जाना  चाहिये  ।  नई  लाइनों  निर्माण  के  लिये  सदा  धन  की  कमी  रही  है  ।  धन  .  के

 अभाव  में  अच्छा  काम  नहीं  हो  सकता  ।

 हमारी  जानकारी  में  यह  stat  है  कि  रिज़वान  संत्रंधी  स्थिति  में  बड़ा  सुधार  हम्ना

 मेरा  सुझाव  है  कि  जहां  गाड़ियों  में  या  रिजर्वेशन  पर  बहुत  भीड  हो  वहा  सप्ताह  में  दो

 था  तीन  डेलीकेट  गाड़ियां  चला  दी  जायें  ।  सारी  अ्रतिरिक्त  भीड़  को  खींच  ले

 जायेंगी  ate  लोगों  को  राहत  मिलेगी  |  मंत्री  महोदय  इस  पर  विचार  करें  |

 रेलवे  रिजर्वेशन  प्रणाली  में  जो  परिवर्तन  किया  गया  है  वह  बहुत  अच्छा  है श्रौर  इसके

 ग्नू  परिणाम
 निकलेंगे  |  हम  चार  जितने  समय  पहले  रिजर्वेशन  कर  सकत ेहँ  ।  परन्तु

 भारत  में  हर  व्यक्ति  इतनी  aes  योजना  नहीं  बना  पाता  है  ।  बहुत  से  लोगों  को  बीमारी

 अगवा किसी  अन्य  आवश्यक  कार्य  के  कारण  एन  वकत  पर  अपनी  योजना  बदलने  भी  पड़ती है

 मत  कछ  स्थान  भरिए  भी  सुरक्षित  रखे  जाने  चाहियें  जिनके  लिये  यात्रा से  दो  या  तीन  दिन  पहले

 भी  की  जा  सके  इसके  लिये  मैं  30  या  20  प्रतिशत  स्थानों  का  सुझाव  देता हूं  |

 राजस्थान में  अनेक  वर्षों  से  दिल्ली  जाने  वाली  जोधपुर-त्रीकानेर  मेल  गाड़ी  पूरी  तरह

 बुक  रत्ती  है  कौर  उसमें  स्थान  पाने  के  लिये  स्टेशनों  पर  यात्रियों  में  काफ़ी  झगड़ा  होता है  ।

 इस  समस्या  पर  ६मने  सभी  स्तरों  पर  अनुरोध  किया है  कि  इन  गाड़ियों  में  डीजल  इजन

 लगा  दिये  sra  ताकि  वे  अधिक  डिब्बे  खींच  सक  करार  उनमें  काफ़ी  लोग  यात्रा  कर  सकें  ।

 इस  समय  तो  लोग  भेड़-बकरियों  की  तरह  यात्ना  कर  पात  है  ।

 श्री  कुरेशी  के  वक्तव्य  अनसार  1976-77  में  कोई  नई  लाइन  नहीं  बिछाई

 जायेंगी  ।  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  ।  विगत  वर्षों  के  कारण  क्षत-विक्षत  हुई  जोधपुर-जयपुर

 लाइन  का  क्या  होगा ?  पिछले  8-10  महीनों  के  उस  पर  कोई  गाड़ी  नहीं  जा  रही  है  ।

 राजस्थान  को  जोड़ने  वाली  यह  एक  प्रमुख  लाइन  है  ।  वहां  लाइन  का  तल  नहीं  किया
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 रहा  at  ant
 गां

 में  वह  लाइन  फ़िर  म्  जायेगी  |  इस  लाइन
 पर  तुरन्त ही  ध्यान  देने

 की  आवश्यकता  है  ।

 मैं  यहां  बार-बार  ada  करता  रहा  हूं  कि  दिल्लो
 के

 लिये  तोसरा  टर्मिनल  होना  चाहिये
 ।

 कभी  पटल  नगर  को  नाम  लिया  जाता  है  तो  कभी  का  ।  निजामुद्दीन
 में  वो  मिनी

 टर्मिनल है  तीसरा  टर्मिनल  तो  कोई  है  ही  नही ं।

 फ़िर  दिल्‍ली  में  मीटर  गेज  के  लिये  क्या  किया  जा  रहा  दिल्‍ली  जिस  दर  से

 बढ़  रही  है  उसे  देखते  हुए  श्राप  इन  टर्मिनलों  के  बारे में  सोचिये  ।  मोटर  गेज  गाड़ियों कों  श्राप

 यहां  नहीं  ला  पायेंगे  ।

 वर्ष  1974  में  इस  सभा  में  मैंने  राजस्थान  के  लिये  एक  रेलवे  आयोग  की  मांग

 की  थो  ।  हमें  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  बम्बई  रेलवे  सेवा  अयोग  की  एक  शाखा  sage  में

 खोली  जायेगी  ।  परन्तु  जब  कोई  आश्वासन  क्रियान्वित  नहीं  किया  छाता  तो  वह  बात  बड़ी  ही

 अ्रनादंरपूर्ण  होती  है  ।  हम  झपने  लोगों  को  उत्तर  दें  ?  सभी  समाचारपत्रों  में  छुपा

 था  कि  राजस्थान  में  रेलवे  सेवा  आयोग  का  दफ़तर  खुलेगा  ।  परन्तु  कुछ  नहीं

 हम  अपने  लोगों  को  क्या  bike  दिखायें  ?  मंत्री  महोदय  इस  संबंध  में  कहना  चाहेंग े?

 हमें  बताया  गया  है  कि  रेलगाड़ियों  में  सुविचारों  के  लिये  बहुत  कुछ  किया  जा  रहा

 मेरा  सुझाव  है  fiz  राजधानी  एक्सप्रेस  तथा  डीलक्स  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  लोगों  के  सन्देश  भी

 लाने  श्र  बाहर  ले  जान  की  व्यवस्था  की  जाये

 राजस्थान  में  बहुत  से  ta  करमचारी  बर्खास्त  कर  दिये  गये  हैं  ।  मैं  इसका  कारण  जानता

 यह  भी  wot  बात  है  कि  रेलवे  ने  भ्रनुसूचित  जातियों  श्र  शभ्रनूसुचित  जनजातियों

 के  लोगों  को  रोजगार  देने  करा  निर्णय  किया  उनका  कोटा  पुरा  किया  जाना  चाहिय े।

 परन्तु  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  जो  लोग  2  से
 5

 वर्ष  से  सेवा  में  उन्हें  क्यों  घर  भेज
 दिया  गया  ?  जो  लोग  पहले  से  काम  कर  रहे  है  उन्हें  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिये  a  ।  मेरा

 राध  है  कि  भविष्य  में  सभी  नौकरियों  भ्रतुमूचित  जातियों  तथा  श्रनूतुचित  जनजातियों  के  लिये

 ग्रा रक्षित  कर  दी  जायें  ।  परन्तु  मेरा  अनुरोध  कि  तथाकथित  तकनीकी  नैमित्तिक  श्रमिकों

 को  नौकरी  से  न  निकाला  जाये ।  वे  अनेक  वर्षों  से  काम  रहे  हैं  अन्यथा  इस  से  काफ़ी

 अ्रसन्तोष  कौर  निराशा  की  भावना  फैलेगी  ।

 इन  शब्दों
 के

 साथ  मैं  वर्ष  1976-77  की  का  सेन  करता  हूं  ।

 Shri  Mohan  Swaroop  (Pilibhit):  It  is  quite  a  well-balanced  Railway  Budget  which  has
 received  thunderous  applause  throughout  the  country.  Panditji  and  his  colleagues  deserve
 all  praise  forthe  same.  However,  I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  hon.  Minister  to  a
 few  points  concerning  my  own  constituency.

 My  Constituency  Pilibhit  is  one  of  the  most  backward  areas  in  the  country  and  it  is  covered
 by  the  Eastern  Railway  which  does  minimum  work.  Neither  new  lines  have  been  constructed
 nor  the  damaged  lines  have  been  repaired.  Speed  of  the  rains  on  Pilibhit—-Tanakpur  line  is  only
 II  miles  per  hour.  Similarly  it  takes  4  hours  to  cover  a  30-mile  stretch  from  Pilibhit  to  Bareilly
 in  a  train  whereas  buses  and  Taxis  take  only  one  hour.  Therefore  passengers  are  comp
 to  travel  by  taxisor  buses  which  cost  far  more  than  in  trains.  Railways  also  suffer  on  account
 of  passenger  trail.  Therefore  the  speed  of  the  train  should  be  enhanced  so  that  it  may  take
 maximum  two  hours.

 Availability  of  wagons  at  the  requireo  time  and:  in  required  number  Needs  great  attention.
 This  lapse  also  leads  to  a  lot  of  goods  being  diverted  to  road  transport.  So,  this  matter  should

 be  looked  into  and  the  situation  improved.
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 For  the  sake  of  development  of  Pilibhit,  it  should  be  linked  with  broad-gauge  line.  Metre
 gauge  branch  line  Shahjahanpur-Pilibhit  should  be  converted  into  broad  gauge  line  and it
 miay  be  extended  upto  Tanakpur  and  Haldwani.

 to  be  restored.
 I  have  come  to  know  that  a  60-kilometer  line  which  was  built  before  the  '1914-war  is  going

 Similarly,  Shahjahanpur  to  Mailani  line  whose  remains  and  also  few  stations
 caf  still  be  seen  should  also  be  restored.  Farukhabad-Shahjahanpur  line  has  been  sanctioned
 and  surveyed.  I  request  that  it  should  be  extended  upto  Mailani.  This  line  would  meet
 a  long  standing  demand.  Therefore  it  should  be  taken  up  forthwith.

 Then  I  would  request  that  the  passenger  trait  between  Bareilly  to  Lucknow  via  Pilibhit
 should  be.  converted  into  an  express  one.

 There  is  a  great  demand  of  Shuttle-trains  in  my  area.  In  caSe  you  can’t  provide  diesel
 trains  let  them  be  locomotives.  TheSe  shuttle  services  would  provide  a  great  relief  to  the  people
 there  and  would  also  add  to  Railway’s  income.

 road- Divha  railway  bridge  was  previously  a  rail-cum-road  bridge.  Sircea  Separate
 bridge  hasnow  been  constructed  there.  Divha  bridge  may  be  dismaMtied  so  as  toremain  a
 railway  bridge  only.  Accorridor  for  cyclists  may  also  be  madeon  this  bridge.

 Efficiency  of  Eastern  Railways  needs  improvement.  They  are  stillhaving  those  old
 wagons  and  old  methods.  Renovation  is  a  must  for  them  so  as  to  cater  to  the  needs  of  growing
 masses.

 With  these  words  I  support  the  Railway  Budget  and  thank  you  for  the  opportunity  given
 to  me  to  speekhere.

 श्री  बस्त  ae  :  रेलवे  में  इस  अ्र भूतपूर्व  wk  ऐतिहासिक  क्रान्ति  के  लिये

 कमलापति  ब्रितानी  शौर  उन  के  सहयोगी  भूरि  भूरि  प्रशंसा  के  पात्र  wa  यह

 सिद्ध  हो  गया  है  कि  यदि  नायक  अच्छा  मिल  जाये  तो  नौकरशाही  भी  वड़ा  परिश्रम  करके  खुश

 होती है  |

 रेलवे  में  पहली  विजय  गाड़ियों  के  समय  पर  चलने  पहुंचने  की  हुई  परन्तु  इस

 संदर्भ  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  यदि  कोई  गाड़ी  40  घन्टे के  निर्धारित समय  की  बजाय  38

 घन्टे  में  पहुंच  सके  तो  उसे  समय  की  पाबंद  न  कहे  कर  उसका  नया  समय
 38  कर  दिया जायें

 कौर  फिर  उस  समय  की  पाबन्दी  कीं  जाये  ।  दक्षिण  की  रोक  से  राने  वाले  हम  लोगों  का  यह  अनुभव

 है  कि  गाड़ी  रास्ते  में  स्टेशनों पर  भ्रनावश्यक  रूप  से  ठहरी  रहती है  अर  यदि  वह  अपने  निश्चित

 समय से  पहले  पहुंच  जाती हैं  ।  तो  फ़िर  उस  समय  को  पूरा  करने  के  लिये  सिगनल  मिलने  तक

 यूहीं  ठहरी  रहती  है  ।  are
 गति  कौर  समय

 की  पांबदी  की  तरफ़  ध्यान  दें  ।

 रेलों  में  खान-पान  की  व्यवस्था में  सुधार  किया  जाना  चाहिये  ।  वहां  सफ़ाई  कौर  स्वच्छता

 भी  बढ़ाई  जानी  चाहिये  ।  कलकता  बम्बई  में  ही  गाडी  में
 मैंने  एक  बारे  को  एक  अत्यन्त

 हीं  we  कपड़े  से  बनने  साफ़  करते  देखा  ।  मैं  वह  चाय  नहीं पी  सका  ।
 ने

 मेरे  पैर

 पकड़कर  कहा  कि  मैं  उस  की  शिकायत  न  हमें  कलकत्ता  नागपुर  तक  के  लिये  यही

 एक  कपड़ा  मिलता  है  कौर  हमें  कप  wife  सभी  कुछ  से  साफ़  करना  पड़ता  है  |

 शायद  उसने  उस  कपड़े  का  उपयोग  झपना  शरीर  प्रश्न  के  लिये  भी  किया  होः  ।  स्वच्छता

 तो  सहन  नहीं  कीਂ  जा  सकती  |

 नागपुर  के  समीप  एक  नाला  है  जिसमें  वर्षा  के  समय  बहुत  पानी  भर  जाता  है  ।

 उस  में  हरनेक  वर्षों  से  एक  गरीब  महिला  रहती  है  ।  रेलवे  को  भूमि  का  वह  नहीं  चाहिये

 आप  वहां  गरीब  लोगों  का  पुनर्वास  कर  दें  तो  रेलवे  के  far  यह  कुछ  बहूत

 बड़ा  त्याग  न  होगा  ।
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 रेल  मंत्री  कमलापति  :  क्या  आपने  इस  बारे  में  मुझे  लिखा  था ?

 श्री  बसन्त  साठे  :  जी  लिखा  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  कंडक्टर  के  समान  ही  टिकट  चैकर  को  भी  स्टाफ़  श्रद्धा

 संग चल  कर्मचारी  माना  जाये  |

 दक्षिण  में  उत्तर  को  जाने  वाली  वातानुकुलित  गाड़ियों  में  गर्मियों  को  छोड़कर  राधे  से

 रिक  dot  के  स्थान  खाली  रहते  हैं  ।  युरोपीय  देशों  में  तो  यात्रा  चार  पांच  घण्टे  की  हीती

 है  सो  बैठे रह  सकते  परन्तु  भारत  में  दिल्‍ली  से  मद्रास  जाने  के  लिये  दो  रातों  तक  कौन

 बैठ  सकता  है  ।  मत  रात  के  समय  लोग  बरामदे  में  या  नीचे  ही  सो  जाते हैं  ।  मैंने  एक  रल

 अधिकारी  को  सुझाव  दिया  था  कि  बैठने  के  10  स्थान  कम  करके  सोने  के  स्थान  बना  दिये

 जाये  ।  रेलवे  को  किराया  भी  पुरा  मिलेगा  कौर  लोग  भी  सो  सकेंगे  ।

 रेलों  के  विद्युतीकरण  के  लिये  आपने  एक  लम्बी  योजना  बनाई  है  परन्तु  कुछ  लाइनों

 का  जेसा  कि  भुसावल  श्राप  ने  विद्युतीकरण  कर  दिया  है  परन्तु  इस  में  कुछ  भाग  बच

 गया  है  उसे
 भी  पूरा  कछर  दिया  जाये  ।  इस  से  रेलों  की  रफ्तार  बढ़ेगी  श्र  अधिक  यातायात

 हो  सकेगा  ।  wa  तो  विद्युत  निर्माण  में  भी  काफ़ी  सुधार  हो  गया  है  |

 खण्डवा  से  एक  छोटी  लाइन  दक्षिण  की  ate  गई  है  यदि  इस  के  साथ  चन्दा  से  80

 किलोमीटर  का  क्षेत्र  जोड़  दिया  जाये  तो  वन  उत्पाद

 शादी  stn  ata  के  परिवहन  के  लिये  लम्बा  चक्कर  नहीं  करना  होगा  ।  रेलवे  में  यह  एक

 ग्रत्यन्त  सुन्दर  सुझाव है
 ।  कृपया  इस  पर  विचार  करें  ।  पांच  वर्ष  में  ही  सारी  लागत  वसूल  हो

 जायेगी  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  के  साथ  रेलवे  की  राय  में  भी  विधि  होगी  ।

 पहले  माल  उतारे  जाने  या  चलाये  जाने
 की

 में  बैगन  कई  दिनों  तक  स्टेशनों

 पर  खड़े  रहते  थे  ।  हालांकि  we  श्राप  ने  इस  संबंध  में  कई  कदम  उ  हैं  परन्तु  प्रभी  काफ़ी

 कुछ  कौर  क्रिया  जा  सकता है

 किसी  भी  उद्योग  के  लिये  लेखे  तैयार  करने  का  सर्वोत्तम  उपाय  है  लागत  लेखा  तैयार

 करना  ।  कम  से  कम  रेलवे  में  तो  यह  प्रणाली  होनी  ही  चाहिये  ।  इस  पद्धति  में  सुधार  की

 भी  आवश्यकता  है  ।  इस  से  यह  सुनिश्चित  हो  सकेगा  कि  सूची  में  दल  वस्तुओं  कर

 सही  उपयोग  किया  गया  है  अथवा  नहीं  इस  दिशा  में  मन  से  प्रयास  किया  जाना  चाहिये  ।

 मुझे  are  है  कि  अगले  वर्ष  बाप  न  केवल  लाभ  कर  बजट  पेश  कर  सकेंगे  बल्कि  रेलवे

 के  उपयोग  के  लिये  श्राप  के  पास  काफ़ी  मात्रा  में  धनराशि  भी  उपलब्ध  होगा  |

 Shri  Kamlapati  Tripathi  :  Mr.  Chairman,  the  discussion  on  Railway  Budget  has
 been  going  on  for  the  last  three  days  an

 सभापति  महोदय :  वह  श्रपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  18  1976/28  1897  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  Cloch  on  .Thursday,  March  18,  1976/
 Phalguna  28,  1897  (Saka).
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